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 लॉक-सभा  वाद-विवाद

 भाग  र

 २९३  २९४

 लाक-समा  संस्था  से  भारत  सरकार  को  इस  प्रयोजन  के

 लिये  सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा
 १९  १९५४

 a

 ee
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जी  PEN  में

 लोक-सभा  ११  बजे  समवत  हुई  य ०  एन  ०  आई  ०  सी०  ई०  Uho  दिल्ली  में

 चार  चिकित्सालयों  के  लिये  आधारभूत
 महोदय  पीठासीन

 एयर  कंडीशनिंग  उपकरण  देने  को  तैयार

 sat  के  मौखिक  उत्तर  हो  गई  थी  ।

 श्री  एम०  Uso  द्विवेदी  क्या  इस

 संबंध  में  व्यय  होने  धन
 जच्चा  तथा  शिशु  कल्याण

 वही  संस्था  दे  रही  थी  प्रिया  भारत  सरकार न
 2919.0  श्री  एम०  Uso  :

 ने  भी  इस  के  लिये  कुछ  aa  दिया  था
 ?

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  उन्होंने  चार

 यंत्र  भेजे  हें  जिन  की  लागत  लगभग  ६,०००
 जच्चा  शिशु  कल्याण

 डालर  होगी  ।  ठंडा  करने  इत्यादि  की
 केन्द्रों क ेलिये  एयर  कंडीशनिंग  प्लांट  लगाने  में  व्यवस्था  हमें  करनी  पड़ेगी  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  इन  यन्त्रों
 इस  प्लांट  के  लगाने पर  कितना

 से  क्या  लाभ  उठाया  गया  है  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  एयर  कंडीशनिंग  |
 इस  प्लांट  से  क्या  काम  लिया

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  १८०  |

 यह  कब  चालू  होगा
 ?  श्री  alo  एस०  मूर्ति  प्रशन  १८४

 भी  इसके  साथ  ले  लिया  जाय  |  | )
 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  )  :

 जच्चा  तथा
 शिशु

 कल्याण  श्री  जोबी  :  इन  का

 केन्द्रों  area  प्रयोग  के  लिये  एयर  कंडीशनिंग
 उत्तर  देना  ही  अधिक  अच्छा

 प्लांट  लगाने  की  कोई  योजना  नहीं  हैं  ।  रहेगा  ।

 अध्यक्ष से  नहीं  उठते  ।
 महोदय

 :  यदि  सदस्य  की

 श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  :  क्या  फोड़े  यही  इच्छा  हैं  तो  इन  का  उत्तर  अलग  अलग

 ~ Hssett  झ्रंथवा  विश्व की  ara  किसी  दे  दिया  जाये

 488  L.S.D.  1
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 हैदराबाद  कैबिनेट  रेलगाड़ी  दुर्घटना  के  नीचे  से  मिट्टी  बह  गई  थी  जिस  के  कारण

 *  १८०.  श्रीमती  तारकेश्वर  अन्त  में  वे  डूब  गये
 |

 क्या  twa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 इस

 ी
 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 कि
 पुल  को  कल  कितने  दिन  चलना  कौर

 उसमें  से  कितना  समय
 बीत

 चुका  था  ? क्या  सरकार  को  १९५४

 में  हुई  हैदराबाद-काज़ीपेट  एक्सप्रेस  रेल  समय
 श्री  शाहनवाज  खां  :  मेरे  पास  इस

 दुर्घटना  के  संबंध  में  विस्तृत  ब्यौरा  प्राप्त  fara समय  तो  यह  जानकारी  नहीं

 हो  चुका हैं  ;
 पुल  की  अवधि  पुरी  नहीं  हुई

 थी  ।

 यदि  तो  हताहतों  की  कुल  श्री  जो  इस  दुर्घटना  के

 संख्या  कितनी  थी  ;  शर  लिये  उत्तरदायी  थे  उनके  विरुद्ध  क्या

 पीड़ितों  को  कूल  कितना  प्रतिकर  वाही की  गई  है  ?

 दिया  गया  ?
 इस  दुर्घटना at  शाहनवाज़  at

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  के  लिये  कोई  उत्तरदायी  नहीं  था  ।

 सचिव  शाहनवाज़  :  रेलवे
 x

 क  ara  निरीक्षक  के  प्रतिवेदन  का  श्री  आत्तेकर  :  इस  से  पूर्व  पुल  का

 प्रारूप  प्राप्त  हो  गया  है  ।  निरीक्षण  कब  gar  at  f

 eq
 (2)  gent  «१३६  जहां तक

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री

 ज्ञात  ।  बी०  :  वार्षिक  निरीक्षण

 सार  किया  गया  था  कौर  सामान्य  निरीक्षण
 (2)  राहत

 लगभग  एक  सप्ताह  पूर्व  था  |
 अ्रधिक  Qc

 कम  e  190  श्री  रघुरासंय्या  कुछ  मिनट

 या  कुछ  घंटे  वहां
 से  कोई  एक्सप्रेस

 पच कल  ca  या  कोई  कौर  गाड़ी  गुज़री  थी  कौर  रेल

 sfratfzal a sa ant & dag A AT को  उस  मार्ग  के  संबंध  में  क्या

 सूचना  मिली  थी
 ?

 जिन  परिस्थितियों  में  are  के  पानी

 में  मृतकों  के  शाव  बह  गये  थे  उन्हें  ध्यान  में
 श्री  शाहनवाज  खां  इस  दुर्घटना

 रखते  हुए  मृतकों  को  ठीक  ठी  संख्या
 से  पन्द्रह  मिनट  पूर्व  ही  इस  पुल

 पर
 से  कए

 के  बारे  में  कुछ  कहा  नहीं  जा  है  ।
 पैसेंजर  गाड़ी  बिल्कुल  सुरक्षित  गुजर  गई

 अभी  तक  कोई  भुगतान  नहीं  थी

 किया गया  हैं  ।  श्री  जव  यह बी०  एस०  कमाती

 श्रीमती  तारकेदवरी  इस  रेल  गिरने  वाली  गड़ी  गुजर  रही  थी  क्या  उस
 9 r

 दुर्घटना का  क्या  कारण  था  समय  पटरी के  ऊपर  से  पानी  वह  रहा  था  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 अ्रत्याघिक  वर्षा  श्री  बी०  शास्त्री  :  ऐसीं  बात

 और  नदी  में  वाढ़  के  कारण  पुल  के  खम्भों  नहीं  थी
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 श्री  अलगेशन रेलवे  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  कार्य

 * 22.  पंडित  मुनोइवर  दत्त  निकल  सहकारी  सहायता  कार्यक्रम  के
 अधीन

 ध्यान  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  चालू  वितीय  वर्ष  के  समाप्त  होने  से  पूवे

 लगभग  40,000  टन  रेल  की  पटरी

 शर  ३०,०००  टन  इस्पात  के  स्लीपर
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के

 ग्रायात  किये  जानें  की  हैं  ।

 भ्रन्तगंत  रेलवे  के  पुनर्वास  संबंधी  कार्यों

 को  क्रियान्वित करने  में  बाधाश्ों  को  दूर  करने  पंडित  मुनिवर  दत्त  रेल

 के  लिये  यदि  कोई  उपाय  किये  गये  @  तो  गाड़ियों  के  डिब्बों
 शर

 माल  के
 aaa  कौर

 डिब्बों  के  संबंध  में  हम  कब  तक  आत्म-निर्भर

 हो  जायेंग े? ऐसे  शेष  पुनर्वास  संबंधी  ३

 कौन से  हैं  जिन्हें  प्रारम्भ  में  प्रथम  पंचवर्षीय
 श्री  ७ अलमेद्वन : सभा को सभा  को  वह कार्यक्रम

 योजना  में  करने  का  इरादा  किन्तु  भली
 प्रकार  विदित  आयात

 जिन्हें  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  में  ही

 ~  शर  स्वदेशी  में  निर्माण  के  लिये  बनाया  गया
 qs  fa

 है  ।  हम  थोड़े  ही  समय  में  कमी  पूरी  कर

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  लेंगे  ।
 (att

 :
 रेलवे के  पुनर्वास  श्री  एस०  ato  सामन्त  क्या  हम

 संबंधी  कार्यों  को  क्रियान्वित  करने  में  मुख्य  अपने  देश  में  इस्पात  के  स्लीपरों  का  निर्माण
 कठिनाई  डिब्बों  तथा  इंजनों  mix  इस्पात

 नहीं  कर  रहे  हैं  कौर  क्या  यह  सच  है  कि
 की  चहरों  इत्यादि

 यद्यपि  बहुत  से  सेवायों  ने  प्रार्थनापत्र भेजे
 की  कमी हैं  ।  तथापि देश  में  ही  माल

 परन्तु  उन्हें  नहीं  दिये गये  ?
 के  डिब्बों का  उत्पादन  बढ़ाने तथा  भारत

 भ्रमरी का  टेक्निकल  सहायता  करारों के  श्री  अलगेशन
 :

 में  समझता  हुं  कि

 द्वारा  और  सीधे  भी  विदेशों  से  रेलों  शर  स्लीपरों  हम  ने  देश  में  बनाये  जा  सकने  वाले  सारे

 का  रायात  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  सामान  को  ले  लिया  है  भ्र  कमी  पूरी

 गई  है
 ।  ने  के  लियें  डेर  दिये  हैं  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  श्री  टी०  के०  चोरों  :

 इंजन  हमें  water  से  मिलते  हैं  वे  हमें हुए  कि  हम  ait  योजना  के
 चौथे  वर्ष

 में  हें  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  कौन  से  अ्रमरीका  नहीं  भेजता  प्रत्युत  अमरीका

 पुनर्वास  संबंधी  oat  करने
 के  लिये  जापान  शादी  दूसरे  देशों  को  ये  संविदा

 शेष  रह  जायेंगे  |  आशा हैं  कि  प्रथम  उपहार  रूप  में  दे  देता  है  या  बांट  देता  हैं

 पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्त होने  से  पूर्व  शर  हमें  इंजन  अमरीका  के  द्वारा  मिलते

 हमारे इन  देशों  से  सीधे  इंजन  मंगवाने

 हो  जायेंग े।  में  क्या  बाधा  है  ?

 पंडित  मुनिवर
 दत्त  उपाध्याय  हमें  श्री  हम  सीधे  भी  इंजन

 भ्रमरी का  से  क्या  सामान  मिलने
 की

 संभावना  कार्यक्रम
 a

 के  अधीन  अमरीका  ये  प्रबंध  करता  हैं  ।
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 त्रावणकोर  र-कोचीन  में  जंगलों  का  विकास  सरकार नें  केन्द्र  वारा  दी  गई  राशियों
 को  न

 *
 2CR  श्री  ato  पी०  नायर  कया  उपयोग  करने  के  साथ  ही  अपने  कुछ

 तथा  कृषि  मंत्री ....  पंचवर्षीय  क़ृपापात्रों  को  कुछ  समय  के  लिये  वन  में

 के  १९५३-५४  के  प्रगति  संबंधी  से  वृक्षों  के  भ्रघांधुंध  काटने  की  शझ्रनुमति  भी

 विवरण  की  चण्डिका  es  के  संबंध  में  यह  दे  दी  है  ?

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  डा०  पी०  एस०  देग मख कि  प्रायः  ऐसा

 सरकार  नें  aq  विकास
 राज्य  सरकार  के

 न
 चाहने  पर  भी  हो  जाता

 पर  श्रायोजित  व्यय  में  ट्रावनकोर-कोचीन  a  |  में  नहीं  समझता  कि  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  केवल  ३  प्रतिशत  उपयोग  किये
 सरकार  ने  अंधाधुंध  वृक्ष  काटने  की

 जाने  के  निश्चित  कारणों  का  पता  लगा  मति  दे  दी  है  ।

 हैदराबाद-का  ज्ञापन  रेलगाड़ी  दुर्घटना

 यदि  तो  वे  क्या  हैं
 ?  े

 oY.  श्री  कृष्णाचा्प  यही-ह  कया

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क़षि  मंत्री  पी०  एस०  :

 शर
 ।

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  २७  PeyUY  को

 से  इस  संबंध  में  पुछा  गया  था  wit  गांव  में  हुई  रेलगाड़ी  दुर्घटना
 की

 जांच  के

 उन  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा है  ।  जानकारी  लिये  नियुक्तਂ  की  गई  समिति  की  मुख्य

 मिलने  पर  लोक  सभा  को  दे  दी  जायगी  ।  उपपत्तियां  क्या  हैं  ;  ak

 श्री  वी०  पी०  नायर
 :

 योजना
 सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का

 के  प्रगति  संबंधी  वृतांत  से  पता  चलता  है

 fe  सरकार  ने  व्यय  का  उपयोग  न  करने  विचार
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के का  यह  कारण  बताया  हैं  कि  नये  बनाये  गये

 जंगल  विभाग  का  अच्छी  प्रकार  संगठन  नहीं
 सचिव  शाहनवाज़  :

 क्योंकि  बंगलौर  के  सरकारी  रेलवे

 वृन्द
 की

 भी  कमी  है  ।  क्या  सरकार  को
 ap  नें  दुर्घटना  की  सं विहित  जांच  की  थी

 विदित  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन का  वन
 इस  लिये  जांच  के  हेतु कोई  विभागीय  समिति

 गई  थी  |  उसने
 विभाग  भारत  के  वन  विभागों में  से  सब  से  नियुक्त  नहीं

 पुराना  विभाग  है  हमारे  पास  बहुत
 wal  दुर्घटना  का  यह  कारण  बताया  है  कि

 दुर्घटना  मील  १७४  4-8 FT
 पर  पुल

 प०  R83
 से  ऐसे  लोग  हैं  जो  शिक्षण-प्राप्त हैं  शर

 जिन  के  पास  वन शास्त्र  में  केम्ब्रिज  जैसे
 पर  गाड़ी  के  इंजन  के  गुज़र  जाने

 के

 विदेशी  विद्व-विद्यालयों  की  उपाधियां  हैं  ।  बाद  पुल  के  टूट  जाने  के  कारण  हुई

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  मेरे  मित्र
 पुल  के  टूटने

 का
 कारण  बहुत  बड़ी  अ्रौर

 कश्मीर  बाढ़  के
 कारण

 से  बंध  Fo  २ के

 ने  जो  विचार  प्रकट  किया  है  में  उसे  स्वीकार
 तल  के  नीचे  से  मिट्टी  खिसक  जाने

 से  उस

 करने  के  लिये  तैयार  हुं  ।  परन्तु में  ठीक  का  घास  जाना था

 से  नहीं  जानता  कि  गलती  किस  की  है  ।
 निरीक्षक  की

 श्री  ato  पी०  feat  को  at  afar  रूप  नहीं  दिया  गया

 को  ae  विदित  ् हं
 चा वन कोर
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 श्री  कृष्णाचायं  जोशी :  इस  डा०  सुभग  सिंह  माननीय

 गाड़ी  में  कितने  लोग  यात्रा  कर  रहे  थे  ?  सभा-सचिव  ने  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर

 श्री  शाहनवाज़  at:  हम  जितना ठीक  में  कहा  था  कि  लगभग
 Yoo

 व्यक्ति  मर  गये

 से  ठीक  भ्रनुमान  लगा  सके  हैं  उसके  अनुसार  जबकि  प्रश्न  के  उत्तर  में

 लगभग  Yoo  तौर  निश्चित  रूप  से  Ree
 श्री  एल०  बो०  शास्त्री

 :
 388  लोग

 लोग |
 यात्रा कर  रहे  थे  ।

 श्री  कृपाचार्य  जोशी  :  क्या  सब  के

 दाव  मिल  गये  हैं  ?  अध्यक्ष  गाड़ी  में  REE  यात्री

 न  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूं  कि

 ये  प्रदान  दोहराये जा  रहे  हें  ।  डा०  रास  gan  fag:  क्या  उन  लोगों

 बारे  में  उत्तर  दे  दिया  था  ।  ु
 fied

 तज  सम्बंधियों  द्वारा  fat  गये  दावों  को  भी

 श्री  कृष्णाचार्य  मोदी  :  कितने  लोगों  स्वीकार  जायगा  जिन  के  शव

 ने  दावे  भेजे  हें  ?
 नहीं  मिले

 ?

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  इसी  प्रयोजन

 :  लगभग  दो  लाख  पंद्रह  हजार  के  लिये  एक  दावा  शीशायुक्त  नियुक्त  किया
 शर  कुछ  रुपये  के  ३३  दावे  कराये  हैं  ।  गया  है  प्रौर वह  अवश्य  प्रत्येक  मामले  की

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  कुछ  मिनट
 उस  के  गुण  दोषानुसार  पूरी  २  जांच  करेगा

 ।

 पूर्व  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  घटना  श्री  क्या
 पुल  के  टूटने

 की  तिथि
 से  एक  सप्ताह  पूर्व  पुल  का  निरीक्षण  के  दिन  केनेडियन  इंजन  का  प्रयोग  किया

 |  क्या  उस  निरीक्षण
 गया  था  |

 के
 सम्बंधित  इंजीनियर  ने  पुल  की

 बनावट के  स्थायित्व  के  संबंध में
 शाहनवाज़ खां  डब्ल्यू

 ०  पी०

 इंजन  का  प्रयोग  किया  गया  था  ।

 पत्र  दे  दिया  था  ?  यदि  तो  क्या

 सरकार  का  विश्वास  है  कि  एक  सप्ताह  के  अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |

 बीच ही  पुल  टूट  जाने  के  कारण  यह  दुर्घटना  इन  सब  प्रश्नों  को  पूछने  से  कोई  लाभ  नहीं

 हुई  ?
 यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  कि  बहुत  भयानक

 बाढ़  थी  जेसी  कभी  नहीं  ars  और  उस
 रेलवे  तथा  परिवहन  संतरो  एल०

 ato
 :  जैसा में  ने  बताया  वार्षिक

 के  कारण  यह  दुर्घटना हुई  परन्तु  सभी

 प्रदनों में यह कहा जा में  यह  कहा  रहा  है  कि  कुछ निरीक्षण  पूर्ण  रूप  से  किया  जाता  है  और
 ~  च् च्

 उपेक्षा  हुई  हे  इस  पर  इन  प्रश्नों  द्वारा
 उसके  ्  इंजीनियर  प्रमाणपत्र दे  देते

 जिरह  की  जा  रही  है  ।  यह  विवादास्पद
 जो  साधारण  निरीक्षण किये  जाते

 ह् थ  उनमें  इंजीनियर  औपचारिक
 बात  को  ठीक  मान  लेना  हैं  ।  यहीं

 यह
 दुर्घटना  थी  तो  बात  यहीं  समाप्त  हो  जाती

 प्रमाणपत्र  नहीं  देते  ।  परन्तु इस  मामले
 हैं  ।

 में  रेलवे  इंजीनियरों की  यह  राय  नहीं  है

 वरन्  सरकारी  निरीक्षक की  यह  राय
 att  नम्बियार

 है  कि  पुल  के  स्तम्भों  में
 से  एक  कुछ  ही  मिनटों  प्रयोग  नहीं  किया  गया  एक  कौर  प्रकार

 में  बह  गया था  ब |  |
 का  इंजन  प्रयोग  किया  गया  था  |
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 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  |  यह  निश्चय  गया  उन

 को  शीघ्र श्रीमती  तारकेइवरी  सिन्हा  :  क्या  बडी  बड़ी  योजनाओं

 बनाने  शर  क्रियान्वित करने  a  वैज्ञानिक सरकार  हमें  ,  सकती

 ढंग  से  आयोजित  करने  की  श्रीनिवास
 कि  दावों  की  क्षति-पूर्ति  के  लिये  कूल  कितनी

 राशि  देनी  पड़ेगी  ?  को  ध्यान  में  रखते  जिन्हें
 रेलवे

 arent  वर्षों  में  भ्रांरम्भ  रेलवे
 कभी  तक at  meat  खां

 ats  में  एक  व्यक्ति  बढ़ाया  जाय  |

 बहुत  थोड़े  दावे  कराये  हें
 ।

 तेईस  दावे  मृतकों
 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  बोर्ड

 के  संबंध  में  बारह  सम्पत्ति  के  बारे  में
 पर  व्यय इस  प्रकार है अर एक  ऐसा  दावा  है  जिस  में  कूछ  विवरण

 नहीं  दिया  gat  हैं  ।  aa  में  ने  बताया

 में  )
 एक  दावा  आयुक्त  नियुक्त  कर  गया

 ३०,२६ है  कौर  निसंदेह  यथासमय  a  PEXL-UR

 पत्र  प्राप्त  होंगे  ।
 रे

 ८
 रे १९५२-५३

 rf श्री  पी०  सी०  बोस  :  क्या  ट्ट  हुई  PEYR-UY  BYU

 लाइन  की  मरम्मत  गई  है  कौर उसे
 श्री  एस०  ato  वर्ष  PEo¥  में

 पर्याप्त  रूप  से  इतना  सुरक्षित  बनाया
 जब  रेलवे  भारत  सरकार के  वाणिज्य  तथा

 गया  है  कि  वह  किसी  ax  ऐसी  ही  बाढ़
 उद्योग  विभाग  के  watt  चलती  तो

 के  प्रकोप को  सह  सके  ?  समवायों  द्वारा  प्रबन्ध  की  जाने  वाली  रेलों

 शाहनवाज़  खा  लाइन  पर  सरकारी  नियंत्रण  रखने  के  लिये  रेलवे

 बना  दी  गई  परन्तु  पुल  का  पुनर्निर्माण  बोर्डे  बनाया  गया  था  |

 हो  रहा हैं  ।  इस  समय  इसका  सर्वेक्षण
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |

 किया जा  रहा  हैं  ।  पुल  के  ऊपर  से  केवल
 उनका  क्या  है  ?  वे  अरपना रखें  ।

 अस्थायी  यातायात  चलाया  गया  हैं  |

 श्री  एस०  सी०  सिंघल  :  प्रदान
 रेलवे  are

 यह  है  ।

 *  29.0  श्री  एस०  ato  सिंघल
 अध्यक्ष  महोदय :  वे  तो  कुछ  इतिहास

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 सुना रहे  हैं  ।

 कि
 श्री  एस०  ato  इतिहास

 रेलवे  बोर्ड  में  एक  सदस्य
 यह  केवल  प्रकरण हैं

 बढ़ाने  की  बया  भ्रावश्यकता  थी  ;  कौर

 wa  जबकि सब  रेलें  राज्य की  हैं
 रेलवे  बो न् गत  तीन  वर्षों  में

 श्र  राज्य  उनका  प्रबन्ध  करता  हें  AK

 पर  वार्षिक  स्थापना  तथा  अन्य  व्यय
 प्रशासन के  हेतु  उनका  छः  में  वर्गीकरण

 हुए ?
 कर  दिया  गया  है  तथा  एक  पुरा  रेलवे  मंत्रालय

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  है  तब  सरकार  इन  परिस्थितियों में

 :  जैसा  में  ने  २४  सितम्बर  रेलवे  बोड़ें  को  समाप्त  कर  देना  उचित  नहीं

 १९४५४  को  सभा  में  भ्र पने  वक्तव्य  में  कहा  समझती  हैं
 ?
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 अध्यन  महोदय  :  सरकार  :  रेलवे
 ६  क  द प  लाहौर  रेलवे-लाइन पर  दोनों Stig lt

 बोझ  को  समाप्त  कर  दना  वाइ तोय  स्टेशनों  के  बीच  माल  का  यातायात  भी

 समझती हैं  ,  वस्तुतः  आवश्यकता
 किया  जायेगा

 ?

 ही  कया
 है  ?  यह  इसका प्रशन  |

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 सचिव  शाहनवाज़  भा बी०  :  में  ऐसा  नहीं  समझता |

 पाकिस्तान  के  बीच  माल  का  यातायात
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  इस  तथ्य

 ६-११-४९  से  जारी  की  गई

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  hex  में  शर  प्रदेशों  पद्धति  के  ग्रा घार  पर  किया  गया

 में  विभिन्न  quae  समितियां  बनाई
 था  एक  देश  अ्रपने  सीमांत  के  स्टे

 गई  अभी  तक  रेलवे  ale  को  बनाये  रखने
 तक  माल  का  भाड़ा  ले  लेता  है  भ्र  यात्रा

 के  बया  कारण हें  ?
 पड़ता  है का  शेष  भाड़ा  जो  दूसरे  देश  में

 श्री  एल०  ato  शास्त्री  उसको  देना  होता  है  ।

 धातु  समितियां  wie  रेलवे  बोर्ड दो  सर्वथा

 भिन्न  चीजें  हैं  ।  श्री  गिडवानी
 :  क्या  जोधपुर  की  कौर

 श्री  एम०  एल० द्विवेदी  :  क्या ये  समितियां  से  यातायात  आरम्भ  होने  की  कोई

 सम्भावना  हे
 ?

 a

 रेलवे  बोर्ड  का  काम  नहीं  कर  सकतीं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  व॒परामददातु

 समितियां
 हैं  ौर  यह  एक  कार्यपालक निकाय

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०

 बी०  :  जब  तक  पाकिस्तान  सरकार
 ह्

 ~  iv
 इस  के  लिए  सहमत  न  हो  हम  इस  यातायात

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री  को  नहीं  कर  सकते  |

 भिन्न  art  करती  हैं  ।

 श्री  गिडवानी  क्या  इंस  सबंध
 श्री  ato  पी०  नायर  क्या

 बोर्ड  के  कार्यों  में  से  एक  रेलवे  मंत्रालय
 कोई  वार्तालाप हुमा  है  ?

 को  मंत्रणा देना  भी  है  क्या  यह  भी  सच
 ण

 है  कि  tad  बोर्ड  के  सदस्यों  में  से  एक  को
 श्री  एल०  बी०  शास्त्री  कुछ

 चीत at  हुई  किन्तु इस  विषय  में

 जिस  ने  हाल  ही  में  अपना  पद  त्याग  किया  प्रभी  तक
 कोई  अन्तिम  निश्चय  नहीं  gar

 रेलवे  मंत्रालय  का  मंत्रणा कार नियुक्त
 ह  |  |

 |

 कर  दिया  गया  हैं
 ?

 :
 श्री  Uso  बी०  शास्त्री  श्री  नायर  शी  के ०  के०  बसु  क्या  पाकिस्तान

 ने  जो  कछ  कहा  है  वह  सब  ठीक  हैं
 ।

 से  हो  कर  सियालदह  से  उत्तरी  बंगाल
 क  साथ

 रेलवे  संबंध  स्थापित  करने
 अमतसर  और  लाहौर  के  बीच  रेल  गाड़ियों  की  कोई  स्थापना  है

 ?

 का  आना  जाना

 *
 ४८८.  श्री  गिडवानी  :

 रेलवे  श्री  एल०  बी०  शास्त्री
 हमें  ऐसी

 कोई  प्रस्थापना नहीं  मिली  है  ।
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 चीनी  के  कारखानों  का  विस्तार  कर  लिया  है  कौर  शेष  पर  विचार  किया  जा

 *
 १८९.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक :

 क्या  रहा  है  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 व

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक  उन  में

 करेंगे कि  :  से  कितने  स्वीकार  किये  गये  हैं  ae  कितने

 वर्तमान  चीनी  के  कारखानों के
 wedged कर  दिये  गये  हैं  ?

 विस्तार  के  लिए  कितने  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  डा०  पी०  एस०  देशमुख  जैसा  में

 ५  उत्तर  में  बता  चुका  तीस  में

 क्या  प्राप्त  प्रार्थना-पत्र  से  छब्बीस  को  लाइसेंस  देने  वाली  समिति

 उद्योग  तथा  विनियमन  )

 १९५१  के  welt  नियुक्त  की  गई  लाइसेंस  बाकी  हें  |

 देने  वाली  समिति  के  पास  भेज  दिये  गये  हैं  ?
 ठाकर  लक्ष्मण  सिह  चालक  :  कसे

 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  देशमुख )
 :

 निबटा दिये  गये  हैं  ?
 २  नवम्बर  geuy  तक  ३०  |

 डा०  पी०  एस०  दामन
 :  में  उन

 जी  नहीं  ।  प्राप्त  ३०
 प्रार्थना-पत्रों की  सुची  दे  सकता हूं  जिनहें

 पत्रों  में  से  २६  को  लाइसेंस  देने  वाली  समिति
 स्वीकार कर  लिया  गया  है  ।

 ने  पहले  ही  निबटा  दिया  है  |  शेष ४  उस
 श्री  सारंग धर  दास  :  इस  बात  को  ध्यान

 कतिपय  wage  जानकारी  के  मिलने  पर
 में  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  wk  बिहार

 जो  संबन्धित  कारखानों  से  मांगी  गई

 लाइसेंस  देने  वाली  समिति  के  पास  भेज  दिये
 में  पेरने  के  लिये  गन्ने  की  कमी  है  क्या

 कारखानों को  विस्तार  देने  की  अनुमति
 जायेंगे «|

 देना  उचित है  ?

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  चाड़क :
 ये

 डा०  पी०  केवल
 पत्र  अधिकतर  किस  क्षेत्र  से  जाये  थे  ?

 एस०  देशमुख

 वहीं  अनुमति  दी  जायेगी  जहां  हम  समझते
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :

 हें  कि  गन्ना  पर्याप्त  मिल  सकेगा
 क्योंकि  ये  प्रार्थना-पत्र  वर्तमान  चीनी  के

 अध्यक्ष  महोदय  |
 कारखानों से  जाये  हें  अतः  अवस्य  ही

 उन  क्षेत्रों  से  होंगे  जिन  में  चीनी  के  कारखानों  डाकखाने  का  बचत  बेक

 की  ula  संख्या हैं  |
 *१९१.  श्री  डाभी  संघार

 अध्यक्ष  महोदय :  वे  क्षेत्र  जानना  चाहते
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्य
 @  |

 ||

 क्या  यह  सच  है  कि  डाकखाने
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  ये

 का  बचत  बैंक  व्यक्तियों  द्वारा  जमा  की  गई

 प्रदेश  कौर  बिहार  हैं  ।
 धन  राशि  पर  ग्राम  पंचायतों  तथा  इसी  प्रकार

 के  अरन्य  निकायों  जमा की  गई ठाकुर  लक्ष्मण  fag  awa

 सेंस  देने  वालें  प्राधिकारी  ने  उन्हें  भेजे  गये  धन-राशि  की  अपेक्षा
 अधिक

 ब्याज  देता

 प्रार्थना-पत्रों पर  क्या  कार्यवाही  की  है  !

 a
 शर

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जैसा
 में  यदि  तो  क्या  सरकार

 का

 ने  बताया  हम  ने  उन  में  से  कछ  को  स्वीकार  इस  दोष  को  दूर  करने  का  विचार  ताकि
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 ग्राम  पंचायत  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  श्री  राज  बहादुर  जहां तक  मुझे

 निकाय  डाकखाने  के  बचत  बेक  में  अपना  मालूम  बैंक  चालू  लेखों  पर  ब्याज  नहीं

 देतें  |
 धन  जमा  करने  को  प्रोत्साहित हो  सकें  ?

 संचार  उपमंत्री  राज  :  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  मनन

 जी  हां  ।  प्रश्न  पुरा  नहीं  किया  है  ।  क्या  वें

 इन  परिस्थितियों  में  सार्वजनिक  लखों  पर
 जी  नहीं  ।

 ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  करनें  की  वांछनीयता

 श्री  डाभी  :  जेसे  पर  विचार  करेंगे  ?

 छोटे  छोटे  निकायों  के  लिए  ब्याज  की  निम्न

 श्री  राज  बहादुर  इस  पर  पहले दर  रखने  के  क्या  कारण  हें  ?  a
 ही  विचार  किया  जा  चुका  है  और  यह

 श्री  राज  बहादुर  :  वस्तुतः ये  लोक  वांछनीय  नहीं  समझा  गया  |

 बेक  भी  ऐसे  लेखों पर  कोई  श फाासन श  का  औज़ार

 ब्याज  नहीं  देते  हैं  ;  कौर  यदि  हम  इन
 *2RQ,  श्री  विभूति  मिश्र  कया

 लेखों  पर  ब्याज  तो  व्यापारिक  बैंक  भी
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 यह  भ्रांति  कर  सकते  हैं  क्योंकि  यह  अनुचित
 करेंगे  कि  :

 ।

 क्या  यह  सच  हें  कि  धान  की
 श्री  डाभी  ब्याज की  दर  कौन

 खेती  के  लिए  निर्मित  फर्गुसन  के  एक  विशेष
 तय  करता  हैं  ?

 श्रौजार  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  मेससे

 समय  समय  पर  एस्कार्ट  लि० श्री  राज  बहादुर  ने  १  ग्रक्तूबर

 इस  की  जांच  होती  रहती  WIT  १९५०  Peuy  को  भारतीय  कृषि  गवेषणा

 में  हमने  डाकखाने  के  बचत  बैंक की  एक  नई  दिल्ली  में  एक  प्रदान  किया  था  ;

 जांच  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  उसी  यदि  तो  क्या  इस  यंत्र

 fa  की  सिफारिशों  के  were  पर  ब्याज  का  ग्रामों  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ;

 की  वर्तमान  दरें  नियत  की  गई  थीं  ।  कौर

 घान  के  प्रतिरोपण  के  लिए श्री  अल्तेकर  :  क्या  ग्राम  पंचायतों

 को  साधारण  व्यक्ति  की  wae  इन  बैंकों  इस  श्रौजार  से  एक  घंटे  में  कितने  एकड़

 में  पैसा  जमा  करने  के  संबंध  में  अधिक  भूमि  तैयार  की  जा  सकती  है  ak  उस  पर

 कितना  व्यय  होता  है  ?
 सुविधाएं  मिली  हुई  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 श्री  बहादुर  श्रीमान्

 Jo-8-2 ERY  को  मैसेज  मस्ती  हैरिस

 ब्याज  के  दर  के  संबंध  में  उल्टी  बात  हैं
 ।

 फिटसन  बंगलौर  ने  भारतीय  कृषि

 गवेषणा  संस्था  के  खेत  में  धान  बोने  के  यंत्र
 पंडित  डी०  एन०  क्या

 का  wear किया  था  \
 माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  व्यापारिक

 qa भी  न्यूनतम
 sift SURI  ं  के  चालू  लेखों  इस  का  प्रयोग  किया  जा  सकता

 a

 पर  ब्याज देते  हैं  ?  ह
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 इस  के  बनाने  वालें  यह  दावा  ait  meg  बीज  के  वितरण  के  लिये  ही
 | करते हूं  कि  इस  से  24  से  ३  घंटे तक  के  राज्यों  को  ऋण  दिये जाते

 समय  में  एक  एकड़  भूमि  तैयार  हो  सकती
 सरकार  को  &°,%  ००  टन  उर्वरक  दिया

 र
 a  |  लागत  का  अनुमान  नहीं  लगाया

 गया  है  कौर  ६३  लाख
 टन

 रुपये  के  ऋण
 प्रदान  बहुत  थोड़े  समय  के  की  प्रार्थना  पर  विचार  किया  जा  रहा  हूं  ।

 लिए  ही  किया गया  था  set  नहीं  उठता  |

 श्री  दिखती  मिश्र  st  औजार  को  श्री  सी०  आर०  चौधरी  जितना

 कीमत  होगी
 ?

 उवंरक  अमान्य  राज्य  के  लिये  नियत  किया

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  amy  गया  था  उसमें  से  उस  ने  कितने  का  प्रयोग
 o  a

 उन्होंने कीमत  एकरस  नहीं की  ह  ;  यह  frat  ह
 ?

 fag  तौर  पर  किया  गया  0,000

 प्
 डा०  पी०  एस०  देशमुख

 2  |
 टन  से  ऊपर  का  प्रयोग  कर  लिया  गया  ह  |

 श्री  विनती  मिश्र  क्या  सरकार  त  मेरे  पास  तक  के  ठीक  ठीक  झांकने

 कभी यह  भी  सोचा  2  कि  बंगाल  नहीं

 और  उड़ीसा  में  जहां  पंट्टी  की  ज्यादा  चौधरी  रिश्तों श्री  सी'०  आर ०

 खेती  वहां  इस  का  इस्तेमाल  भ्रच्छी  को  उर्वरक  का  वितरण  कौनसे  समीकरण

 तरह  से  हो  सकेगा  या  नहीं
 ?

 के  द्वारा  किया  जाता  ह
 ?

 STo  पी०  एस०  देशमुख  अभी  डा०  पी०  एस०  देशमुख  इसका

 यह  faa हम  ने  कुछ  तय  नहीं  किया
 निश्चय  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 एक्सपेरिमेंटल  डिमान्स्टेशन  था  |  इस क  1 ह ह
 बाद सब  कछ  इस  पर  निर्भर  करेगा  कि

 चलते-फिरते  डाक  घर
 इसकी  कीमत  व्या  होगी  कौर  वह  कितना

 यूसुफ़  हो  सका  |
 FRY  नवल  WATHT  व्या

 आंध  राज्य  को  ऋण  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९३.  श्री  ato  ato  क्या  भारत  में  चलते-फिरते  डाकघरों

 को  कहो  तक  सफलता  मिली  ह  ; खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  दिव्य  ही  भारत  के  प्रत्य

 नगरों  में  भी  इसी  प्रकार  के  डाकघर  चाल
 १९५४-५५  के  लिए  wey

 करनें  का  विचार  किया  जा  रहा  हे  और
 बे्रक  तथा  यश-पालन  के  औजारों  को

 खरीदने  के  लिये  कषकों  को  संबंधी  यदि  at,  तो  किन  किन  नगरों

 में  ?
 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  हेतू  श्रामण्य  राज्य

 को  कितनी  धन-राशि  दी  गई  शर  उपमंत्रीਂ  राज  बहादुर  )

 कन्धा  राज्य  wa  तक  कितनी  नगरों  में  चलते  फिरते  डाकघर

 राशि  प्रयोग  कर  चुका  ह
 ?  सफल  हुए

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  जी  हां

 सामान्यत :  केवल  अमोनियम  सल्फेट
 बम्बई  कौर  कलकत्ता |
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 को  प्राप्त  ऋण  संबंधी  सुविधाएं  बन्द
 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता

 इस  प्रकार की हूं  कि  निकट  भविष्य  में

 तो  उसके  क्या  कारण कोई  सेवा  दिल्ली  की  नव-निर्मित  विस्थापित  यदि

 बस्तियों  के  लिये  भी  चालू  करने  का  विचार  हूँ  ?

 हैं  ?  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 श्री  राज  बहादुर  :  दिल्ली  में  यह॒  सेवा  सचिव  शाहनवाज़  उनके

 पहले  ही  से  चलती  है  हम  यह  प्रतिवेदन  की  अधिकांश  सिफारिशें  मान

 ली  गई  हैं  | करते  हैं  क्रि  जो  नये  प्रकार  के  पोस्टल  वैन

 तैयार  किये  गयें  हैं  ,  उनमें  से  दो  यहां पर  शर  जी  परन्तु  इस

 w  जिसके  जरिये  से  एक  जो
 विषय  पुनरीक्षण किया  जा  रहा  है

 पुराना  यहां  पर  वह  हटा  दिया  जायेगा
 शौर  ऋण  की  सुविधाएं  प्रदान  करने का

 भर उसकी उस  जगह एक  नया  जायेगा  |
 विचार है  ।  इस  काम  के  लियें  इस  समय

 भर  इस  के  इलावा एक  =  बढ़ा  दिया  नियम  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 जावेगा
 श्री  नम्बियार

 यह  सच  हैं श्री  वोरस्वामी  :  क्या
 fe  सहकारी  भंडारों  से  श्रंद्राधारियों को

 नगर  में  चलते-फिरते  डाकघर  हैं  ak  यदि
 evo,  सामान  उधार  दिया  जाता  है

 तो  क्या  उन  के  पूरे  नगर  की

 सेवा  हो  जाती  है  अथवा  नहीं
 ?

 at  यदि  तो  क्या  जांच  करने  वाले

 पदाधिकारी  को  इसका  ज्ञान था  ?
 att  राज  बहादुर  :  मद्रास  में  १-८-४  2

 श्री  दाह  नवाज खां  मुझे  मालूम
 से  एक  चलती-फिरती  डाक  सेवा है  ।

 ।  मेंने  माननीय  सदस्य  से
 पंडित  डी०  एन०  दीवारों  :  पटना

 नहीं  ह्

 यह  जानकारी  प्राप्त  की  है  ।
 में

 यह  सेवा  कब  चालू  की  जायेगी
 ?

 श्री  नम्बियार  ऋण  संबंधी श्री  राज  बहादुर  :  हम  ने  ये  सेवायें
 धायें  बन्द  करने  का  क्यों  उठाया  गया

 उन  स्थानों में  प्रारम्भ की  हैं  जहां  रात्रि

 की  हवाई डाक  सेवा  शुरू की  गई  आरम्भ
 wt  क्या  सरकार  ने  इस  रन

 का  पुनरीक्षण  कर  लिया  है  कौर  यदि
 में  हम  केवल  ऐसे  ही  स्थानों  में  उसे  जारी  तो  क्यों  .?
 करने का  विचार  कर  रहे हैं

 सहकारी  समितियां  श्ञाहनवाज़  खां

 के
 लिये  ऋण  संबंधी  सुविधायें  बन्द  करने

 * eed.  श्री  क्या  tad
 के  कारण ये  थे  कि  इस  से  संस्था  की  पूंजी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 का  कोई  उपयोग  नहीं हो  सकेंगी  ।  कई

 क्या  सरकार ने  रेलवे
 मंत्रालय

 ऐसे ऋण  होंगे  जिन्हें  बट्टे  खाते  में  डालना

 क  अधीन  विशेष  कार्य  पदाधिकारी
 पड़ेगा  wit  इस  से  हिसाब  किताब  का  काम

 का  प्रतिवेदन  स्वीकार
 कर  लिया  बहुत बढ़  जायगा  «|  इन  सब  बातों  के  साथ

 है  ;  साथ  यह  भी  ख्याल  था  कि  रेलवे  के  भ्रादमी

 क्या  यह  सच  है
 कि

 रेलवे  की  अपनी  aa  के  भीतर  ही  ara  निर्वाह

 कर्मचारी  सहकारी  समितियों  के  भ्रंशघारियों  की  area  क्योंकि  उन
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 निर्माण  ara  संतोषजनक गति  सें  हो  रहा को  ऋण  दिया  जायेगा  तो  बहुत  सी

 |  |
 वस्तुएं  खरीद  लेंगे  भर  अपन  साधनों  a

 से  afi  aq  करेंगे  |
 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  नम्बियार  कया  सरकार  को  कामदार  नदी  पर  सोम  के  पुल

 ज्ञात हैं  कि  यदि  ऋण  संबंधी
 सुविधाएं

 के  निर्माण  के  लिये  र्म न्ड्र  art  हाल  ही में  मांगे

 बन्द  कर  दी  जायेंगी तो  रेलवे  के  ये  ७ ा  हु  गये  श्र  निर्माण  कायें  के  जल्दी  ही  प्रारम्भ

 भंडार  खत्म हो  जायेंगे  ?
 होनें की  है  |

 थी  भी वा भाई  राष्टीय  राजमाग

 श्री  शाहनवाज़  खां  माननीय  सदस्य
 संख्या ८  की  कितनी  मील  सड़क  पुरी  तरह

 नें  माननीय मंत्री  के  पास  एक  अभ्यावेदन
 बन  गई  ह

 ?

 भेजा  जिस  पर  उचित  मान  सहित

 विचार  किया  जा  रहा  है  |
 ay  दाहनवाज्  खां  में  न

 केवल  २२  मील  का  ही  एक  टुकड़ा

 राष्टीय  राज माग  नहीं  बना  हुमा  जो  कि  बनाया जा  रहा

 ह
 श्री  भीखा भाई  :

 श्री  भीखा भाई
 वहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  पुल  का  निर्माण

 Por
 कब  प्रारम्भ  होगा  तथा  कब  तक पूरा

 क्या  यह  सच  है
 कि  र  (eos

 हो  जायेगा ।
 राजमार्ग  संख्या  ८  विभाग

 सारे  प्राक्कलन
 का  निर्माण  बहुत  मन्द  गति

 से  हो  रह  श्री  शाहनवाज़  खां

 न  तैयार  हैं  ।  सामग्री  एकत्रित की  जा

 यदि
 तो

 इस  के  क्या  कारण

 रही है  हमें  arene कि  प्रारम्भ

 a  होने  के  दिन  से  were  महीने  के  ग्रन्थ

 नह
 पुल  बन  जायेंगी |

 क्या  यह  सच  कि  ag
 श्री  भीखा भाई

 बीत  जाने  पर
 भी  कागदार  नदी पर  एक  पुल  इस  पुल क

 में  देरी  का  क्या  कारण  है
 ?

 नहीं  बन  सका  है  ;  शर

 श्री  .  शाहनवाज़  खां  कोई  भी
 इस  राज  माग  के  जल्दी  निर्माण

 के  लिये  सरकार का  कौन  से  उपाय  करने  पुल  बनाने  के  लिये  रेलवे  इंजीनियरों  को

 का  विचार
 उचित  स्थान  wa  के  संबंध  में  बड़ी

 सावधानी  से  काम  करना  पड़ता  है  ॥
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 पाबंदी  मकई
 सचिव  शाहनवाज़

 *Qo00  शो  राधा  क्या  खाद्य अर  )।  राष्ट्रीय  राजमाग  संख्या
 ८

 उदयपुर

 खेरबाड़ा-बिचीबाड़ा-रतनपुर-हिम्मतनगर  तथा  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंग

 अ्रहमदाबाद-बम्बई  से  होकर  जायेगा  Aix  कि

 बिचीवाड़ा-मोदासा  की  asp  राष्ट्रीय  क्या  यह  सच  है
 कि

 भारतीय
 राज माग नहीं  हे  ।  इस  राष्ट्रीय ः राजमार्ग  कृषि  गवेषणा  नई  दिल्ली में  किये
 क  उन  भाग

 पर  जहां  सड़क  नहीं  है  गय  परीक्षण में  एक  प्रमख  भारतीय मकई
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 की  किस्म  की  तुलना  में  अमरीकी  पाबंदी  हें परौ  क्या  भारत  सरकार  के  भ्र घिन  यह

 मकई  से  अधिक  अ्रनाज  प्राप्त  हुमा  है
 ?

 के  जलवायु  में  उन्हें  उपजाने
 के

 लिये  कोई

 इस  से  कितना  अ्रधिक  अनाज  कार्यवाही की  गई  है  ?

 प्राप्त  हुआ  है  डा०  पी०  एस०  देश  जी  हां

 क्या  सरकार  नें  इस  प्रकार  के  हम  इन  बीजों  को  यहां  के  जलवायु  में  तैयार

 पैबंदी  बीजों  को  अधिक  मात्रा  में  करने  नृत्य  कर  रहे  हैं  ।

 ने  के  लिये  गई  वाही  की  है  ,
 रेलवे  लोक  सेवा  आयोग

 कौर

 यदि  तो  वह  मात्रा  तथा  F208.  att  लक्ष्मीधर  क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : उसकी  दर  है  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  उ  सम्पूर्ण  भारत  में  रेलवे

 जी  हां  ।
 चारियों  को  भर्ती  करने  के  कितने

 रेलवे  लोक  सेवा  आयोग  की  नियुक्ति  की
 Pury  मन  प्रति  एकड़  ।

 कौर  ।  इन  पैबंदी  बीजों

 का  मूल्य  बहुत  अधिक  होने  के  कारण
 bad i. ad oT कि  दि  Sin

 उन  के  मुख्यालय  कहां  कहां

 aoa  करने  की  बजाय  हमने  प्रश्न
 ~

 ba  ऐसा  कोई यहां  पैबंदी  बीज  तैयार  करना  अधिक  उपयुक्त
 कलकत्ता

 समझा  रेलवे सेवा  ara  है  ;

 को  राधा  क्या  इस  प्रकार  के  यदि
 तो  यह  किस  रेलवे

 बीज  पर  भारत  के  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  से  सम्बन्धित  है  ?

 परीक्षण करने  का  विचार  है  ?  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  wy  तो  :  चार  ।

 प्रयोगात्मक अवस्था  में  है  ।  फिलहाल  इलाहाबाद

 प्रयोग  के  तौर  पर  यह  कार्य  किया  तथा  मद्रास  ।

 किन्तु  हम  कौर  गवेषणा
 जी

 हां
 ।

 करना  चाहते  हैं  |
 कलकत्ता  रेलवे  सेवा  आयोग पूर्व

 श्री  राधा  रमण  इस  प्रकार  |
 रेलवे ,  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  पांडु  प्रदेश  तथा

 बीजों  के  इतना  महंगा  होंने  की  दृष्टि  से  चितरंजन  के  इंजन  के  कारखाने  के  लिये

 क्या  सरकार  ने  उनके  आयात  करने  का
 तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों को  भर्ती  करता

 विचार त्याग  दिया  है  ?  है  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  बिल्कुल  श्री  लक्ष्मीधर  जेना  क्या यह  सच

 नहीं  सीमित  मात्रा  में  हम  झ्र भी  भी  कभी  है  कि

 कभी  इन  का  रायात  करते  हैं  ।
 चलती  है

 ?

 क्या  सरकार  श्री  अलगे दान श्री  नी  ०  पी०  नायर
 यह  उड़ीसा  राज्य

 को  उन  पौदों  विशेष की  जाति  के  विषय  के  अतिरिक्त war  राज्यों  में  भी  चलती

 में  जानकारी  जिन  से  ये  पैबंदी  बीज  बनते  है  ।
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 शी  लक्ष्मीधर  क्या इस  रेलवे  नियमों  तथा

 लोक  सेवा  man  में  कोई  उड़िया  सदस्य  विनियमों  के  wera  प्रैस  की  दरों  पर

 भी  हैं
 ?  भेजने  की  अनुमति  नहीं  है  और  जो  पंजीकृत

 श्री  अलग दान  आयोग  में  कोई  भी  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  करने  के
 लिये

 उड़िया  सदस्य  नहीं  बैठता  है  ।  नहीं
 थे  ;

 डा०  राम  सुभग  fag:  क्या  रेलवे  समाचार  एजेंसियों  को  यह

 लोक  सेवा  आयोग  सभी  आवेदकों  को  बनी दे  गई  है
 कि  समाचार

 करवट  का  उचित  प्रयोग  न  किया  गया  तो
 अ्रवसर  देता  है  अथवा  वे  केवल  सीमित  संख्या

 |  ह

 में  उम्मीदवारों के  आवेदन  पत्र
 जांचते

 हैं  ?  प्रकट  वापस  लें  लिये  जायेंगें

 श्री  watt  :  ५ ग्रावदन पत्र प्राप्त पत्र  प्राप्त  श्री  तुषार  चटर्जी  :  किन  किन

 होने  के  ७  उनमें  से  केवल  कुछ  चार
 एजंसियों  ने  ये  दुरुपयोग  किये

 भेंट  के  लिये  चुने  जाते  हें
 ।

 उनसे  भेंट  करने  हैं
 ?

 के  ही  चुनाव  किया  जाता  है  ।  श्री  राज  बहादुर :  मारा  के  भाग

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  इस  कठिनाई  के  उत्तर  में  यह  पहलें  ही  बता  चुका

 हूं  ।  मानीटरिंग के  परिणाम  स्वरूप  हम  यही को  दृष्टि में  रखते  हुये  कि
 सभी  उम्मीदवारों

 को  जांच  at  उचित  शुक्रवार नहीं  मिलता  जान  सके  हें  ।
 ~

 क्या  रेलवे  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  नियमों
 खाद्यान्नों  का  आयात

 तथा  विनियमों में  संशोधन करने  का  कोई
 a  *२०३.  श्री  टी०  Fo  क्या

 प्रस्ताव  किया  गया  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  चालू  वर्ष  तथा  अगले

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री
 ay  का  भी  खाद्यान्नों के  का

 एल०  ato  हम  इस  पर  विचार
 क्रम  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 कर  रहे  हें  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  वो  ०
 श्री  farsa  Jo—

 पों  आयात कृष्ण प्पा  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  !
 श्रावश्यकतानुसार  किया  जाता  है  ।  १६५४

 दुर मुद्रकों  )
 का  दुरूपयोग

 में  सरकारी  हिसाब  में  लगभग  १०  लाख

 art
 FRO.  श्री  तुषार  चटर्जी  :  संचार

 टन  रायात  करने  की

 वर्ष  की  जाने  वाली  मात्रा  के  सम्बन्ध
 मंत्री २४  EAs  को  गये  तारांकित

 प्रशन  संख्या
 ४४

 के  उत्तर  के
 संबंध  में  में  wal  तक  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 है  ।

 श्री  टी०  के०  ara  किये

 दुर मुद्रक  सेवा  द्वारा  किस  प्रकार

 के  दुरुपयोग  किये गये  ;  शौर
 जाने  वालें  खाद्यान्न  विशेष  कौन  कौन  से  हैं  तथा

 किन  किन  देशों  से  इनका  मुख्यतः
 गा सम्बन्धित  समाचार

 किया  जाता  है
 ?

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  ?
 श्री  एन  ato  इस  वर्ष

 ्र
 संचार  उपमंत्री  राज  :  में  अभी  तक  हम  ने  2,409,000  टन  गेहूं

 ऐसे  संवादों  का  भेजा  जाना  जिनके  अधिकांशतया  झ्रास्ट्रेलिया  से  we  कुछ
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 मात्रा  में  कनाडा  तथा  अ्रमरीका से  भी  एवं  काफी  सुरक्षित  भंडार  न  रहे  तो  यह  फालतू

 लाख  टन  चावल  सारा  बर्मा  से  चावल  छिपा  लिया  जायेगा ॥

 किया  हू  ।  पाकिस्तान  भी  हमने  श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :  चावल

 Wooo  टन  चावल  करने  की  के  लगातार  गिरते  हुए  मूल्यों  के  सम्बन्ध

 wats दे  दी  किन्तु  वह  भ्र भी  तक  में
 ~
 सरकार कर  रही है  कौर  क्या  उस

 in
 नहीं  हैं  ।  अ्रमरीका  से  हमने  का  विचार  मूल्यों  में  कमी  को  रोकने  के

 ८,०००  टन  ज्वार-बाजरा  आयात  किया  लिये
 कुछ  करने  का  है

 ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख
 भी  टो०  Fo  इन  रियासतों  जेसा कि  सभा  को  विदित  जहां  तक

 के  क्या  कारण  विशेषतः  उस  तथ्य को  मूल्यों  को  गिरने  से  रोकने  का  सम्बन्ध

 दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  सरकार  कई  बार  यह  हम  अनेक  प्रकार  की  कार्यवाही कर  रहे

 कह  चुकी है  कि
 न  केवल  चालू वर्ष  के  लिये

 किन्तु  हम  water  की  भांति  मूल्यों  को

 ही  वरन्  शझ्रागामी  कई  वर्षों  के  लिये  भी  गिरने  से  रोकने  की  नीति  नहीं  अपना
 उसके  पास  काफी  मात्रा  में  खाद्यान्नों का

 किन्तु  निम्नतम  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिये

 स्टाक  सुरक्षित  है  ?
 हम  यथाशक्ति प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।

 श्री  एस०  वी०  कृष्ण प्पा  :  जितना
 डीजल  रेल  कारें

 देश  के  उपभोग के  लिये  नहीं था  ।  इस  Vow,  श्री  केशबवेयंगार  क्या  रेलवे

 ग्रा यात  में  से  हमें  देश
 के

 लिये
 १४५  लाख

 मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 टन  सुरक्षित  रखना  था  ।  हमने  १०  लाख  क्या  विदित है
 टन

 से  भी  कम  का  ware  किया  है  ;  fe  हैदराबाद  तथा  बोदर  स्टेशनों  के

 इस  वर्ष  बेअन्त  तक  हमारे पास  १४  लाख  बीच  चलने  वाली  डीज़ल  रेल  कारें  बड़ी

 टन  का  सुरक्षित  भंडार  हो  जायेगा  ।
 लोक  प्रिय  हो  गई  हैं  ;

 को  रघु राम या  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  क्या  सरकार  अरन्य  क्षेत्रों

 को  इस  तथ्यਂ  का  पता  में  भी  इसी  प्रकार  की  रेल  कारें  चलाने
 ~

 ह  कि  आन्ध्र  में

 काफी  मात्रा  में  फालतू  चावल  बेकार  पड़ा  की  कोई  योजना  हैं  ;

 ene  जिस  की  मांग  नहीं  है  और  जिस  यदि  कब  तथा

 को  सावधानी  से  रखा  नहीं  जाता  ऐसी  किन  क्षेत्रों  मे ं?

 दशा  में  उस  waar  नीति  से  क्या  बाज़ार  रेलवे  तथा  परिवहन  संतरो  के
 में  भ्र त्या धिक  मन्दी  नहीं  प्रा  रही  है  सचिव  शाहनवाज़  :

 क्या  सरकार  ने  इस  पर  ध्यान  दिया हूं  ?

 att  एम  ०  वी ०  मुझे  मुह  बीदर  हैदराबाद  से

 कहने  में  प्रसन्नता होती  हैं  कि  ग्राम  कल
 वरंगल  के  बीच  चलती  बहुत  लोकप्रिय

 देश  में  चावल  का  आधिक्य  है  ।  एक  हो  गई  हैं  ।

 जी  हां  ।
 बार  यदि  हम  अ्रायात न कर न  कर

 के  सुरक्षित

 भंडार  न  रखें  तो  इस  का  पता  दिसम्बर  ae Of  में  दक्षिण

 नहीं  FAT  हो  जायेगा  ।  हमारे  पास  रेलवे  की  छोटी  लाइन  पर  तथा  9euy में
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 उत्तर  रेलवे  की  छोटी  लाइन  पर  चालू  तत्वावधान  में  किसान  युवकों  के  लिपे  दो

 की  जायेंगी  |  बड़ी  लाइन  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  पूरे  हो  चुके  हैं  AK

 रेल  कारों  के
 लिये  भी

 ही  आडर  यह  ज्ञात  ga  है  कि  परिषद्  की  मंजूरी

 दिया  जाने  वाला  हे  |  M  हर  ने  से
 ५

 नवम्बर

 गया क्या  हम  जान
 जे
 से  तृतीय  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया

 सकते  हें  कि  कार  का  क्या  मूल्य है  हूँ  |

 और  क्या  यह  यहां  नहीं  बन  सकती  ?
 विद्वेष  रूप  से  इस  केन्द्र  में  ४७

 इसकी  कीमत  ् श्री  द्याहनवाज  खा  किसान  युवक  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  चुके  [<.

 का  oat  मेरे  पास  कोई  सही  wean  ax  २५  तृतीय  पाठ्यक्रम  के  लिये  प्रविष्ट

 मौजूद  नहीं  प्रानरेबर  मेम्बर  हो  गये हैं  ।  वर्तमान  प्रशिक्षणार्थियों  में

 चाहेंगे तो  में  उन  को  बाद  में  बता  सकता |  से  १८  मध्य  प्रदेश  से  कौर  ७

 अभी तक  यह  डीज़ल रेल  मोटर  हमारे  बम्बई  राज्य  से  हें  |

 मुल्क  में  नहीं  बनती  है  ।  जब  हम  इस  श्री  इस  प्रत्या स्मरण
 को  ठीक  तरीके से  बना  सकेंगे तो  इस  पर

 क्रम  में  खेती  के  कित  किन  teat  की  दिक्षा
 भी  जरूर  गौर  किया  जायेगा ।  दी  जाती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  |
 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  यह  पाठ्यक्रम

 श्री  एक  |
 भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्  ने  तेयार  किया

 अध्यक्ष  शान्ति  ।  al श  यह  देश  के  भिन्न  भिन्न  भागों  में  राज्य

 सरकारों के  wets  विभिन्न  केन्द्रों  में  चलाया परन्तु  बहुत  सी

 कारें चुकी  हैं  ।  जा  रहा  हैं  ।  किसानों  के  लड़कों  को

 अध्यक्ष  शान्ति  ।  चमक  शिक्षा  देने  तथा  खेती  के  सम्बन्ध  में

 अगला  प्रश्न  |  प्रचलित  कुछ  बातों  को  सिखानें  के

 यह  पाठयक्रम  बहुत  ही  उपयुक्त  समझा
 किसानों  के  लिये  प्रत्या स्मरण  पाठ  जाता हैं  ।

 se
 ok,  श्री  संगीता  :  खाय  तथा  कृषि  श्रीਂ  संगण्णा  इन  प्रशिक्षणार्थियों  को

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पाठ्यक्रम  पुरा  कर  लेने  के  पश्चात्  अपनें

 अपने  क्षेत्रों  में  अ्रपने  ज्ञान  को  फैलाने  के
 क्या  भारतीय गवेषणा

 द्वारा  १  १९५४  से  मध्य  प्रदेश  स्थित  लिये  क्या  सहायता  दी  जाती  हैं
 ?

 अमरावती  में  किसानों  के  लिये  तृतीय  डा०  पी०  एस०  जब  ये

 प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  ;
 लड़के  इन  पाठ्यक्रमों  का  प्रशिक्षण  प्राप्त

 और
 कर  लेते  हें  तो  हमारा  एक  चोट  यह  करनें

 यदि  तो  इस  पाठ्यक्रम से  का  विचार  @  कि  यदि  ये  भूमिहीन  हों  तो

 प्रत्येक  राज्य  के  कितने  किसानों  नें  लाभ  जहां  wat  भूमि  उपलब्ध  हो  वहां  भूमि  दे

 उठाया है  ?  कर  बसा  दिया  जाये  |

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 a

 श्री  क्या  यह  वार्षिक  होता

 ह
 ? भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद  के
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 डा०  पी०  एस०  यह  डा०  पी०  एस०  यह  प्राक्कलन

 क्रम  छः  मास  का  है  नौ  एक  वर्ष  में  ऐसे  दो  समिति  की  सिफारिश  हैं  ।  फि

 में  किसी पाठ्यक्रम हो  सकते  हैं  ।  में  ते  यह  विचाराधीन  है  ।

 श्री  के ० के ० के  ०  कया  ये  प्रशिक्षणार्थी  विशेष  लेखा  के  बारे में  पृथक  रूप  से  यह

 देश  के  विभिन्न  भागों  से  चुने  जाते  हें  नहीं  जानता  कि  पाया  वह  इस  समय  इस

 या  किसी  विशेष  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  हें  ?  प्रस्थापना  में  सम्मिलित  है  या  नहीं  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  जहां  तक  चीनी  को  BIS (LAT

 सम्भव  है  ये  उस  विशेष  राज्य  तक  ही  सीमित

 रहते  किन्तु  यदि  पड़ौसी  राज्य  से  कोई  २१०.  पंडित  मुनिवर  दत्त

 लड़के  भ्राजायें, तो उन्हें भी तो  उन्हें  भी  प्रविष्ट कर  लिया  ध्यान  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  : जाता है  ।

 कृषि  सम्बन्धी  गवेषणा  संस्थाएं
 इस  समय  भारत  में  चीनी

 की  कुल  कितनी  फैक्टरियां  atk

 Fog.  क्या  वाय
 उनकी  निश्चित

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्षमता  हैं  जिस  के  द्वारा  वें  चलतीं हैं  ?

 क्या  सरकार कृषि  संबंधी  गवेषणा  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 संस्थानों  के  बारे  में  प्रति  तीन  वर्ष  में  एक  १५९  फैक्टरियो ं।

 सामयिक  प्रगति  लेखा  परीक्षण  करने  का
 exe  फैक्टरियों  की  प्रतिदिन

 विचार  रखती  है  ;
 १,३७,०००  टन  गन्ना  पेरने  को  क्षमता  है  ।

 यदि  तो  किस  तिथि  से  ?  उनमें  से  कुछ  फैक्टरियों  ,  जिन  की  प्रतिदिन

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  लगभग  ८,७००  टन  गन्ना  पेरने  की  क्षमता  है

 तथा  .  प्राक्कलन समिति  ने  aaa  नियमित  रूप  से  चल  नहीं  रहीं  हैं  ।

 सप्तम  प्रतिवेदन  के  भ्रनुच्छेद  &&  में  इस  पंडित  मुनोइवर  दत्त  उपाध्याय  क्या

 की  सिफारिश की  जो  कभी  सरकार  के  गाने--कच्चे माल  की  कमी  के  कारण  कतिपय

 विचाराधीन  हैं  ।  मिलों  में  इस  भ्र तु मानित  क्षमता  सीमा  तंक

 काम  नहीं  हो  सका  या  इस  का  कोई  और
 श्री  मुरारका

 :
 सरकार  इस  प्रस्थापना  ?

 का  कब  निर्णय  करना  चाहती  हे  we  क्या

 वह  कृषि  संबंधी  गवेषणा  न॑स्थाश्मों  के  बारे  में
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  व  साधारणतया

 इस  प्रकार  का  सामयिक  प्रगति  यह  की  कमी  के  कारण  है ं।

 प्रशिक्षण  करवायेगी  या  नहीं
 ?

 पंडित  सुनीइवर  दत्त

 मानित  उपयोग  हमारी  उत्पादन  क्षमता  से
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  हुम

 शीघ्र  निर्णयਂ  करने का  प्रयत्न  करेंगे  ।  कितना बढ़  गया  है  ?

 क्या
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  में  इस

 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय

 दस  में उन  व्यक्तियों से  लिये  गये  शुल्कों का
 प्रदान  के  ठीक  अभिप्राय  को

 समझ
 नहीं  पाया  हूं  ।

 लेखा  भी  सम्मिलित  जो  इन  संस्थाओं  पंडित  मुनिवर  दत

 में  गवेषणा कर  रहे  हें  ?  मानित  क्षमता  प्राप्त  करने  पर  हम  जितना

 488
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 उस  से  वास्तविक
 द्वारा  प्रकाशित  एक  पुस्तिका  सभा  पटल  पर  रखी

 उपभोग बढ़  गया  है  उपभोग या  मांग
 जाती है  में  रखी  गई  ।

 शर  संभरण के  बीच  जो  कि  मिल  झ्र धिक तम  देखिए  संख्या  ४२८  एस०/४५४]
 मात्रा में  तेयार  कर  सकते  क्या  अ्रन्तर

 a  पोषाहार  संबंधी  व्यवस्था  के

 a ~
 9

 प्रभाव पर  देश  के  बढ़े  हुए  खाद्य
 उत्पादन

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  उस  क्षेत्र  प्रभाव  का  ara  लगाने  के  अभी

 विशेष  में  गन्ने  की  कमी  के  कारण  संयंत्र  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  योजना

 की  क्षमता  से  कम  उत्पादन  होता है  ।  यही  बद्ध  पड़ताल  नहीं  की  गई  हे  ।

 एक  मात्र  कारण  ।

 श्री  ato  पी०  नायर :...  पुस्तिका
 श्री  ए०  एम०  क्या

 की  पढ़े  हुए  मेंने  देखा है  कि  हल्की  राजहीनता
 कोचीन  की  चीनी  की  एकमेव  फ़ैक्टरी  को

 से  ले  कर  व्यापक  जलोदर  तक  विभिन्न  प्रकार
 दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  की  प्रार्थना पर  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  अन्तिम  रूप  में  कोई  निर्णय  किया
 की  पोषाहार  संबंधी  अ्रस्वस्थाएं  बहुत  अधिक

 बढ़ गई  हैँ  ।  खाद्य  उत्पादन  की  वृद्धि  के

 बारे  में  खाद्य  मंत्रालय  द्वारा  किये  गये  बहुत
 किया गया  है  ?

 बड़े  दावों  को  विचारते  हुए  कया  में  जान  सकता
 डा०  पी०  एस०  मुझे  इस  के

 हूं  ,  कि  क्या  सरकार  इस  सभा  को  बतासकती

 लिये  पुर्व  सुचना  चाहिय े।
 है  कि  कया  पोषाहार संबंधी  ऐसी  श्रस्वस्थात्ों

 के  अ्रनपात को च् को  किसी  बड़ी  मात्रा तक  रोका पोषाहार  संबंधी  अव्यवस्था  का  प्रभाव

 गया है  ?
 श्री  ato  पी०  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृतकौर
 कि

 पोषाहार  संबंधी  अ्रस्वस्थाएं  विद्यमान  हें  ।

 घटना  खुराक़  के  कारण  पोषाहार  जब  कभी  यह  बात  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में

 संबंधी  अव्यवस्था  के  प्रभाव  में  वृद्धि  या  लाई  जाती है  कि  विशेष  खुराक  की  आवश्यकता

 कमी  होने  का  अनुमान  लगाने  कोई  तो  हम  इस  का  प्रबंध  करने  का  प्रयत्न
 bad  a

 सरकारी  विभाग  श्र  करत  ह्  |  किन्तु  माननीय  सदस्य  को

 यह  बात  अवश्य  अनुभव करनी  चाहिये  कि यदि  उत्पादन
 पोषाहार  संबंधी  अव्यवस्थाएं  तब  तक  जारी

 की  वृद्धि  का  पोषाहार  संबंधी
 जब  तक  कि  लोगों  के  पास  खरीदने

 कुप्रबंध  तथा  तत् परिणाम  स्वरूप  होने  वाली
 की  पर्याप्त  शाक्ति  नहीं  होती  ।

 व्याधियों  के  व्यापात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 a  nf
 a  lg

 श्री  ato  पी०  सरकारी  हिसाब

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )
 :  के श्रनूुसार, एक साधारण एक  साधारण  भारतीय  की

 पोषाहार  संबंधी  क्या  आवश्यकता  हैं  शौर  खाद्य
 जी  विभिन्न  राज्य

 सरकारों द्वारा

 खुराक तथा  पोषाहार  संबंध  में
 समय  समय

 उत्पादन
 में  वृद्धि  का  जो  दावा  किया  गया  हैं

 पर  पड़ताल  की  जाती  है  ।  सन्  १९५३  उस  का  विचार  करते  सन्  १९५३  या

 में  कई  राज्यों  में  किये  गये  कार्य  के  प्रति  वेदन  उपयोग eye  में  उस  चास्तविक्त

 भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्  कितना था  ?
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 राजकुमारी  अमृतकौर  :  वास्तविक
 इन  स्थानों  को  चुनते हुए

 निम्

 आवश्यकता उस  उपेक्षा  बहुत  श्रमिक  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  :

 है  ,  जो  लोग  प्राप्त  करते  हैं  ।
 (१)  सिलो  के  वास्तविक  arr  संचालन

 रोदास  संबंधी  भ्रनुभव  को  जानने  में  जो

 पत्तन  क्षेत्र  भ्रान्त रिक  क्षेत्र  में  पहली  बार

 थी  विभूति  क्या  खाद्य  स्थापित किये  जा  रहे  हैं  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 (२)  arg  के  पूर्व  निमित  गोदामों  के कि

 बारे  में
 भी  विभिन्न केन्द्रों  के  बारे में  विभिन्न

 उन  स्थानों  के  क्या  नाम  जहां
 वायमण्डलीय  तथा  अन्य  स्थानीय  स्थितियों

 के  भ्रांकड़े  एकत्रित  किये  जायेंगे  ।

 करार के  अधीन  खाद्यान्न  गोदाम  बनाये
 (३)  केन्द्रीय  fart  के  भण्डारों

 को

 गये  हैं  या  बनानें  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  खाली
 करके  फिर  से  भरने  की

 आवश्यकता
 |

 और

 (४)  कतिपय  स्थानों  पर  माल  भरने
 इन  स्थानों  को  चुनने  की  क्या

 के  स्थान का  प्रबन्ध  करने  की  आवश्यकता

 मुख्य  कसौटी  थी  ?

 जहां  माल  भरने  के  लिये  wear  ate  बड़ा

 खाद्य  तथा  उपमंत्री  एम०  स्थान नहीं  मिलता  ।

 श्री  विभूति  सरकार  ऐसे
 सहयोग  मिशन  के  साथ  किये गये  करार

 में  प्रत्येक  गोदाम  १०,०००  टन  माल
 रियाज़  में  भी  गोदाम  बनाना  चाहती  हैं

 जो  डैफ़िसिट  ऐरियाज  जसे  नावें  बिहार
 ?

 भरने  की  क्षमता  वाले  दो  सिलो  व  एलीवेटर

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  शरे शर  ५०,०००  टन  की  क्षमता  के  पुर्व  निमित

 धातु  से  बनाये  जाने  वालें  गोदामों  का  उपबन्ध  वर्ष  के  भ्रनुभव के  साथ  हम  जान  लेते  हैं  कि

 किया गया  है  ।  इन  गोदामों को  बनाने  इस प्रकार  माल  भरने
 की

 कहां  पर

 के  लिये  ये  स्थान  चुने  गये  हैं  आवश्यकता है
 इसी  भझनुभव के  आधार

 सिलो-कम-एनीमेटर
 पर  हम  स्थान  चुनते  हैं  ।

 कलकता  १०,०००  टन  का  एक
 श्री  विभूति  faa

 जहां  अक्सर  पड़ता  है  भर  बाढ़  झा कम-एनीमेटर
 3

 मध्य  भारत  )  १०,०००  टन  का  जाती  है  जैसे  बम्बई  या  मद्रास

 इरादी  स्थानों  से  गल्ला  मंगाने  में  काफ़ी
 दूसरा  सिलो-कम-एलीवेंटर

 दिक्क़त att  अ्रसुविधा  होती  क्या  सरकार

 १०,०००  टन
 ऐसे  डैफ़िसिट रियाज़  में  गोदाम  स्थापित

 कलकत्ता
 करने

 के
 संबंध

 में
 सहानुभूति

 पूर्वक
 विचार

 करेगी ?
 You  aa

 pn
 त्रिपुरा  Y,o00  टन  काष  मं  त्री  पी०  एस०  देश  :

 कोचीन  २०,०००  टन  हां  आवश्यकता  होगी  जरूर  ख्याल

 मद्रास  १०,०००  टन  करेगी
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 दिल्ली के  लिये  निगम  श्री  गिडवानी  :  यदि  इतने  अधिक  छोटे

 *Q93.  श्री  गिडवानी  :  क्या  स्वास्थ्य  are  पृथक  निकायों  के  स्थान  पर  एक  निगम

 स्थापित  कर  दिया  तो  क्या  यह  उचित
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 अ्रधिक  प्रभावी  att  कम  व्यय  वाला  नहीं

 होगा ?
 को  दिल्ली  के  लिये एक  निगम  स्थापित

 करने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  दिल्ली  राज्य  अध्यक्ष  महोदय  श्राप  ah  वितर्क

 कर  रहे  हैं  । सरकार  की  कौर से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा
 a

 और  दरिद्र  का  कारखाना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  नें  2¥  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  संचार

 का  क्या  निर्णय है  ?  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृतकौर )  :
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार

 जी  ।

 दिल्ली  के  लिये  एक  निगम  स्थापित
 दूर मुद्रक  बनाने  का  कारखाना

 खोलने  का  विचार  कर  रही
 करने का  दिल्ली  सरकार  विरोध

 दिल्ली  एक  छोटा  नागरिक
 यदि  तो  यह  कारखाना  कब

 कौर  कहां  खोला  जायगा  ?
 राज्य  है  शर  दिल्ली के  लिये  निगम  स्थापित

 करने  से  यह  परिणाम  होगा  कि  यहां  समान  संचार  उपमंत्री  राज

 ara ae  समान  अ्रधिकार  वाले  दो
 जी  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार

 कारी हो  जायेंगे  जनता  पर  अधिक  कर  रही है  ।

 वित्तीय  भार  भी  पड़  जायेगा  ।  इस  लिये यह  wat  कारखाने  का  स्थान  निश्चित

 निर्णय  किया
 गया  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  नहीं  किया  गया  है  ।  अन्तिम  निर्णय  होने  पर

 के
 लिये  नियुक्त  आयोग  के  प्रतिवेदन के  प्राप्त  यथा  सम्भव  शीघ्र  कारखानें का  निर्माण  किया

 न
 हो  जाने

 के  चि  निगम  स्थापित  करने

 awa पर  नयें  fata  विचार  किया  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता

 जायेंगी ।
 हूं  कि  इस  तरह  की  फैक्टरी  का  जो  निर्माण

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि
 किया  जायगा  तो  उस  के  लिये  सर्वे  वग़ैरह  कर

 दिल्ली  राज्य  ने  इन  प्रस्तावों  विरोध  लिया  गया  है  ?

 किया ate  यदि  तो  उन्हों ने  क्या
 श्री  राज  बहादुर  :  टेली प्रिंटरों की  हमारी

 कारण  बताये हैं  ?
 वार्षिकਂ  कितनी  आवश्यकता इस  का  सर्वे

 राजकुमारी  अमृत तक ौर  :  यह  कारण
 किया जा  चुका  है  ।

 बताये गये  हैं  कि  समान  कार्य  कौर  समान
 विमान  द्वारा  डाक afar  वाले  दो  प्राधिकारी  हो  जायेंगे

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  हैं  कि
 २१६.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :

 दिल्ली  नगर  में  ही  बहुत  से  स्थानीय  निकाय
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हैं  ,  सिविल  नोटिफाइड  ऐरिया
 कि

 atte  ?  क्या  निकट  भविष्य  में  द्वितीय

 राजकुमारी  अमृतकौर  :  हां  ।  श्रेणी  की  डाक  विमान  द्वारा  ले  जाने  का  सरकार

 ऐसा ही  है  का  विचार
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 से  |  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं कब  तक  इस  योजना  को  कार्य

 frat  करने  की  ara  है
 ?  होत े।

 संचार  उपमंत्री  राज
 श्री  एन०  एस०  लिंगम  सीमा  पर

 सत  महामारी  पर  नियंत्रण  करने  ौर
 झर  ।  श्रभी  योजना  का  परी

 हो  रहा है  ।
 may  सर्वेक्षण  के  लिये  सरकार  को  कितने

 हेलीकाप्टरों की  झ्रावश्यकता  है  |
 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  कया

 सरकार  इस  योजना  पर  वाली  लागत  काਂ  श्री  राज  बहादुर  :  इस  प्रदान का  एक
 से

 प्रतिमा  बता  सकती  है
 ?  afar  मंत्रालयों से  सम्बन्ध  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  श्रीमान  ।  यदि
 श्री  राधा  रमण  :  इस  समय  सरकार के

 हम  द्वितीय  श्रेणी  की  उस  डाक  जो  कि
 पास  कितने  हेलीकाप्टर हू  ?

 अब  अधिभार  देने  पर  वाय  द्वारा  भेजी  जाती  है
 संचार  मंत्रालय  के

 बिना  किसी  अधिभार  के  विमान  द्वारा  भेजने
 श्री  राज  बहादुर

 पास  कोई  नहीं  |
 लगें तो  ८४५  लाख  रुपये  वार्षिक  लागत  ५,  |

 यदि  द्वितीय  श्रेणी  की  सारी  डाक  भेजी  जाये  तो  मछली  पकडने  कौ  ara

 २
 करोड़  रुपये  अधिक  लागत  जायेगी  ।

 *  २२२.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  क्या  खाद्य

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  वायुयान
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वारा  डाक  कितने  नगरों  के  बीच  ara  जाने

 लगेगी ?  क्या  नौवें द्वारा  दी  जाने  वाली

 सहायता  के  अन्तरगत  सरकार  ने  नारवे  से  तीन
 को  राज  बहादुर  जहां  जहां  हवाई

 मछली  पकड़ने  की  नावें  खरीदी  हूं
 हर

 यदि  तो  प्रत्येक  नाव  का

 भारत म  हलीकाप्टर  निर्माण  संपन्न  कौर

 २१८.  श्री  राधा  क्या  संचार
 उन  का

 कहां  तक  प्रयोग किया

 गया है  ? मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  हेली  जी  नहीं

 कार्टर  हवाई  जहाजों  के  निर्माण  का  संयन्त्र
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्थापित  करने  का  निश्चय किया  है
 \

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 यदि  तो  किस  स्थान  पर  इसे

 स्थापित  किया  दिल्ली  परिवहन  सेवा

 इस  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  *
 २९३.  श्री  नवल  प्रभाकर  क्या

 आयेगी  अर
 परिवहन  मंत्री  १०  PeUv  को  पूछे  गये

 यह  उपक्रम तैयार  करने  में
 कितना  तारांकित  संख्या  २३६४५  के  उत्तर  के

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 समय  लगेगा

 ?

 चार  उपमंत्री  राज  क्या  तब  से  १२  ad  तक  की  राय

 नहीं  श्रीमान  के  बच्चो ंके  लिये डी०  टी  ०  एस० की  बसों  में
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 किराया  कम  करभ  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  तीन  (१)  सामान्य  ग्राम  सर्वेक्षण

 निर्णय किया  गया  शहरों  (२)  सामान्य  परिवार  सर्वेक्षण  तौर  (३)

 यदि  तो  यह  किस  तिथि  से  विस्तृत  परिवार  में  की  गई
 ।

 जांच  के

 प्रथम  क्रम  के  परिणाम  aN §  में  प्रकाशित
 लागू  किया  जायगा  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  क ेसभा  सचिव  हुए
 ।

 जांच  &  द्वितीय  तथा  तृतीय  क्रम  के

 प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो  रहे  हैं  ।  इन  प्रतिवेदनों
 शाहनवाज़  ai)  दिल्ली  सड़क

 परिवहन  प्राधिकारियों  ने  इस  विषय  में  al  केਂ  प्रकाशन  होने  तक  हाल  ही  में  एक  पुस्तिका

 प्रकाशित  हुई  है  जिस  में  जांच  के  तीनों  क्रमों तक  कोई  निचय  नहीं  किया  है  ।

 का  संक्षेप  दिया  गया  है  ।  सर्वेक्षण  से  यह
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्पष्ट  हो  गया  है  कि  कृषि  श्रमिकों  की  समस्या

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता  बड़ी  जटिल  है  are  कृषि  श्रमिकों  को  रोजगार

 हूं  कि
 दिल्ली  ट्रांस्पोर्ट  अथारिटी  की  एडवाइजरी  के  अधिक  शुक्रवार  देना  उतना  ही  महत्वपूर्ण

 कमेटी  ने  भी  इस  प्रकार  की  सिफारिश  की  है  ?
 है  जितना  कि  निम्नतम  मजूरी  निश्चित  करना

 ।

 जांच  के  विभिन्न  प्रतिवेदनों  में  दी  गई  सामग्री  से श्री  शाहनवाज़ खां  :  यह  मसला  दिल्ली

 रोड  ट्रांसपोर्ट  भ्र था रिटी  कमेटी  की  मीटिंग  न  केवल  राज्य  सरकारों  कृषि  श्रमिकों  की

 के  जो  कि  १७  जुलाई को  हुई  पेश  निम्नतम  मजूरी  निश्चित  करने  उस  का

 पुनरीक्षण  करने  में  सहायता  मिलती  है  बल्कि ear  था  लेकिन  उन्हों  ने  यह  तय  किया  कि  इस

 का  आखिरी  haar  मि०  जो  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  को  कृषकों  के

 कार्यक्रम  बनाने  तथा  पंचवर्षीय  योजना
 तैयार

 भ्राफिसर  अन  स्पेशल  ड्यूटी  धन्य  हुए

 की  राय  पर  छोड़  दिया  जाय  ।  उन्हों  ने  राय  करने  में  भी  सहायता  मिलती  है  |

 दी  है  कि  इस  किराये  में  कोई  कमी  नहीं  होनी  श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि

 भारत  में  कृषि  श्रमिक  की  प्रति  व्यक्ति

 कृषि  श्रमिक  एक  साधारण  भारतीय  की  से  गाधी  है  ?

 *
 २२४.  श्री  गिडवानी  :  क्या  श्रम  मंत्री  श्री  के०  के ०  देसाई  ७  से  थोड़ी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कम  है  ।

 क्या  सरकार  ने  कृषि  श्रमिकों  के

 कार्य  करने  कौर  रहन  सहन  की  हालत  के  बारे
 श्री  गिडवानी  :  क्या  सब  राज्यों में  ऐसे

 में  गई  सामाजिक ar  आधिक  जांच  श्रमिकों  की  निम्नतम  मजूरी  निश्चित
 की  गई

 के  वर्ष १९  Lok 2  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  है  कया  राज्यों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का

 कया  कौर  कोई  प्रतिवेदन सरकार  को  मिला  है  ?

 यदि  तो  ग्रामीण  जीवन  को
 श्री  के०  के०  देसाई

 :
 जैसे  कि  में  पहले

 निर्वाह  स्तर  पर  ला  कर  कृषि  श्रमिकों  की  किसी  प्रशन  के  उत्तर  में  कह  चुका  निम्नतम

 ऋणग्रस्त  स्थिति  समाप्त  करने  के  लिये
 मजूरी  लगभग

 सब
 राज्यों  में  far

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  की  जायेगी  कौर  अन्य  राज्यों  ने  द  प्रदेशों  के

 यह  कार्य  किया  है  ।

 धरम  मंत्री  के०  के०  डा०  रामा  राव
 :  राज्यों  के

 ae  ।  कृषि  श्रमिक  सम्बन्धी  जांच  रिक्त  er  कितने  राज्यों  में  निम्नतम  मजूरी
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या

 किया गया  है  ?  कार  हमें  बता  सकती  है  कि  भिन्न  भिन्न  राज्य

 सरकारों  ने  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही

 sty  के  ०  के  ०  देसाई  :  लगभग  तीन
 की

 उत्तर  बिहार  ate  बम्बई  में

 सक्रिय  रूप  से  कार्यवाही  की  गई  है  ।  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 इस  का

 सम्बन्ध

 राज्य  सरकारों  से  है  उन्हों  ने  कुछ

 श्री  है०  करे ०  बसु  :  क्या  कोई  वाही की  है
 ।  उदाहरणतः

 निश्चित किया  गया  है  जब  तक  समस्त  भारत
 उत्तर  जम्मू

 व
 पैप्सू

 में  निम्नतम  मजूरी
 निश्चित

 हो  जानी  चाहिये  ?  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  चकबन्दी  के  लिये  विधान

 श्री  के०  के०  देसाई  :  संविधि  द्वारा
 नाया  जा  चुका  है  ।  दिल्ली  राज्य  ने  पंजाब

 प्रीमियम  ही  झपने  प्रदेश  पर  लागू  किया  है  ।
 समय  निश्चित  किया  जा  चुका  है  परन्तु  उसे

 बढ़ाने  के  लिये
 हमें  संसद्  के  सामने  प्रस्ताव

 रखना  पड़ेगा  ।
 यह  स्पष्ट  ही  है  कि  कृषि  श्रमिकों

 कर  रहे  हें
 ।

 की  निम्नतम  मजूरी  निश्चित  करने  का  कार्य

 बड़ा  कठिन  है  ।  नेपाल  में  विमान  सेवाओं  का  विकास

 थ्री  गिडवानी  :  ग्रामीणों के  ऋण  को
 के  १९9८.  श्री  एन०  ayo  निगम

 एस०  एन०  दास  की  कौर  क्या समाप्त
 करने  के  हेतु  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  २४  १९५४  को  पूछे  गये

 तारांकित set  संख्या  ७२  के  सम्बन्ध में  यह

 का  सम्बन्ध  केवल  कृषि  श्रमिकों  से  नहीं  वहां  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 की  er  जनसंख्या  से  भी  है  ।  दूसरे  मंत्रालय

 यह  जानने के  लिये  कार्यवाही कर  रहे  हैं  कि
 क्या  उस  के  cea  नेपाल  में

 क्या  उन्हें  उधार  दिया  जा  सकता  है  विमान  सेवाओं  का  विकास  करने  के  बारे  में
 |  |  कोई  निश्चय  किया  गया

 नहीं  t

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या
 चकबन्दी

 संचार  उपमंत्री  राज FQQY  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  देश  में  शीघ्र  चकबन्दी  रहा

 करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कोई
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 निदेश  जारी  किया  है
 ?

 श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  gay

 तीन  सदस्यों  के  नाम  पर  है  परन्तु  श्राप  ने  केवल

 नहीं  श्रीमान्  ।  इस  बारे  में  योजना  में  की
 गई

 एक  ही  नाम  लिया  ।

 सिपारिश  १६५३  में  राज्य  सरकारों
 को

 भेज  दी  गई  थी  ताकि  वे  इस  पर
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 हम  प्रदान  १८४५

 लेंगे  ।
 कार्यवाही

 करें  ।



 RRS  मौखिक  उत्तर  १९  नवम्बर  १९५४  मौखिक  उत्तर  ३४०

 stat  मिलें  श्री  अनिरुद्ध  wat  तक  इस

 सम्बन्ध  में  कितनी  पूंजी  इकट्ठी  हो  सकी  है *  rAY  श्री  अनिरुद्ध  fag:  कया  खाद्य

 तथा  सम्बद्ध  राज्यों  का  उस  में  कया  हिस्सा  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  डा०  पी०  एस०  देशमुख :  यह  इन्फार्मेशन

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष
 तो  मेरे  पास  इस  वक्त  नहीं  है  लेकिन  मालूम

 होता  है  कि  इतनी  पूंजी  इकट्ठी
 हो

 गई  है
 में  भारत  में  नई  चीनी  मिलें  शुरू  करने  का

 एक  प्रस्ताव
 जिस  में  कि  हम  लाइसेन्स  दे  सकें

 |

 श्री  गार्डिलिगन  गोड़  क्या  बेलारी

 यदि  तो  ये  मिलें  किन  किन
 सहकारी  स्टोजें  ने  बेलारी  जिले  में  एक  शोधक

 स्थानों पर  लगाई  जायेंगी
 कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेन्स

 इन  मिलों  के  कब  चालू हो  जाने  के  लिए  प्रार्थनापत्र दिया  है  और  यदि

 की  तराशा  कौर  तो  इस  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाह डी  की

 गई  है
 ?

 इन  मिलों  के  खुलने
 से  चीनी  के

 डा०  पी०  एस०  मेरे  विचार
 उत्पादन में  कितनी  वृद्धि  होने  की  ara  है  ?

 में  लाइसेन्स  के  लिए  सिफारिश  कर  दी  गई
 कृषि  मंत्री  पो०  एस०  FHM)  :

 यह  बेलारी  केन्द्रीय  सहकारी  बेलारी है  |

 जी  हां  ।
 श्री  के०  के०  बसु  :  क्या  नई  मिलों  के

 भ्रपेक्षित  जानकारी  का  एक
 लिए  लाइसेन्स  देने  से  पहले  इस  बात  पर  विचार

 विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  किया  गया  है  कि  उन  के  लिए  गन्ना  पर्याप्त
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५५]

 मात्रा  में  मिलता  रहेगा
 ?

 उन २३  नई  मिलों  में  से  में  डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  यह

 २  शोधक  कारखाने  भी  सम्मिलित  जिन

 के  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  एक  के  PEX-NY
 एक  बहुत  संगत  विषय  है  ।

 श्री  राघवाचारी  :  क्या  सरकार  ग्राहक
 सीज़न तीन  के  १९५५-५६  सीजन में  कौर

 दोष  के  १९५६-५७  में  चलने  की  ग्राश्ा है  ।  राज्य  के  अनन्तपुर  जिले  में  सहकारी  चीनी

 मिलें  स्थापित  करने  के  प्रार्थनापत्रों  पर

 ३  लाख  टन  प्रति  वर्ष  ।
 भूति पूर्वक  विचार  करने  के  लिए  तैयार  है

 !

 श्री  अनिरुद्ध  सिह  :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  डा०  पी०  एस०  देशमुख  दो

 कि  बम्बई  शआर  मैसूर  राज्यों  में  सहयोग  पत्र  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  ्र  वें  ये  हैं
 :

 समितियों  को  सहकारिता  के  aren  पर  चीनी  लक्ष्मी  नारायण  शूगर  लि०  वी०  वी०

 की
 करें  खोलने

 की
 इजाजत

 दी  गई  है
 ?

 एस०  शुगर  लि०  |

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  डा०  रामा  राव  :  इस  बात  को  ध्यान  में

 भ्रमर  मेम्बर  साहब  का  मतलब  यह  है  कि  रखते  हुए  कि  हम  ५२  करोड़  रुपये  तक
 की

 लाइसेन्स  दिये  गये  हें  तो  में  बतला  सकता  हुं  चीनी  कर  रहे  हैं  सरकार  का  दक्षिण
 कि  मैसूर  में  एक  अर  पंजाब  में  दो  के  उन  क्षेत्रों  की  मिलों  को  जहां  गन्ने  और  चीनी
 जान्स  को  इस  कौ  इजाजत  देने  का  हमारा  दोनों  का  उत्पादन  भ्रत्यपधिक  होता  क्या
 इरादा  है  |

 सहायता  देने  का  विचार  है
 ?
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 डा०  पी०  एस  sara  हम  न R  भारत  में  बाढ़-पीड़ित  लोगों  को  धान  की  पनीरी

 प्रार्थनापत्र  मंगवाये  ह  शर  केन्द्रीय  सरकार  एक  परिवहन  के  लिए  क्या  सुविधायें  दी  गई  ह

 विशिष्ट  सूत्र  के  अनुसार  विभिन्न  नई  मिलों को  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के सभासचिव

 सहायता  देने  के  लिए  तयार  है  ।
 शाहनवाज़  :  उत्तर  बिहार  में  बाढ़

 ee  ee  से  पीड़ित  क्षेत्रों  में  धान  की  पनीरी  पहुंचा

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  के  लिए  निम्न  सुविधाएं दी  गई  थीं

 भारत  आने  वाले  पाठक  (१)  यात्री  गाड़ियों के  ब्रेकवेनों  द्वारा

 क  2198.0  सरदार  सिंह  क्या  जना  ;

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  (२)  उन  विभागों  पर  जहां  धान  की

 १  जनवरी  से  ३०  अक्तूबर  पनीरी  भेजने  के  लिए  afar

 परिवहन  सुविधा  की  श्रावस्यकता oO  तक  कितने  पर्यटक  भारत  कौर

 उन  के  wed  से  इस  प्रविधि  में
 यात्री  गाड़ियों में  विशेष

 पार्सल  वैनों  की
 विदेशी  मुद्रा  की  कुल  कितनी  ara  हुई

 ?

 (  ३)  प्रफुल्ल की  दर  की  ११  /४  रियायती
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 दर  ।

 अलगे द्र  )  28,545  ॥

 अन्य  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  में  धान  की  पनीरी
 यह  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं

 भेजने  के  लिए  सुविधाओं  के  लिए  सरकार  को
 रेलवे  में  भोजन  व्यवस्था

 कोई  विशिष्ट  प्रार्थनाएं  प्राप्त  नहीं  हुई  थीं  ।
 *

 263.0  श्री ठी  ०  बी०  विशाल  राव  :  क्या

 रेलवे  मंत्री  १  PQuy HT Ts TT को  पूछे  गये
 रेल के  डिब्बे

 तारांकित  संख्या  ३९१  के  उत्तर  के  ¥2R0  पंडित  एस०  ato  मिश्र  :  क्या

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  समिति  ने  जिसे  रेलवे  क्या  तीसरे  दर्ज  के  मीटर-गेज

 में  भोजन  व्यवस्था  की  जांच  करने  के  लिए
 डिब्बों  के  नये  नमूने  की  कोई  योजना  सरकार

 नियुक्त  किया  गया  था  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  के  विचाराधीन है  ?

 कर  दी  झर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में

 यदि  तो  क्या  सरकार
 का

 विदेशी  विशेषज्ञों  की  सहायता  भी  ली  जाती  है

 इस  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखने  का  विचार
 क्या  ये  डिब्बे  भारत  में  बनाये

 _
 twa  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शना

 यदि  तो  इन्हें  बनाने  का  ठेका
 अलगेशन )  जी  हां  ।  किस  फर्म  को  दिया  गया  है

 ?

 रिपोर्ट  की  १०  प्रतियां सदन  के

 पुस्तकालय में  रखी  जा  चुकी  हैं  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री
 के  सभासचिव

 aerate  :  जी  हा

 क्षेत्रों  में  परिवहन  सुविधाएं

 कया
 जी  नहीं  ।

 ने  cA  श्री  डी०  सी०  फार्मा

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सारे  जी  हां  !



 दे
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 शहरी  कोई  ठेका  नहीं  दिया  गया  पटसन  और  va  का  उत्पादन

 किन्तु  aren  है  कि  यह  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  *१९९,  श्री  इब्राहीम  :  क्या  खाद्य तथा

 लि०  को  दिया  जायेगा ।  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंच  वर्षीय  योजना  में रेलवे  वस्तु  भाड़ा
 रित  पटसन  गन्ने  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 eeu,  श्री  हेमा  :  क्या  रे
 ठीक  समय  पर  पुरा  हो

 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  >

 यदि  तो  इस  के  मुख्य कि

 कारण ?

 लिए  मीलों  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करने  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के

 सामने  आशा  यही  है  ।

 alt
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यदि  तो  प्रस्तावित  सीमा  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  आयोग

 कया है  ?  Fog.  श्री  एस०  एन०  दास :  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 :  जी  नहीं  |  तथापि  उस

 माल के  लिए  जिसे  दर्जे  की  दरों  पर  भेजा  क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत  नें

 जाता  है  are  कोयले  के  लिए  प्रति  मन  श्रघिकतम  Ore  चावल  आयोग  की  उस  बैठक  में

 जो  geYY  में  टोकियो  में  हुई  भाग दरें  निर्धारित की  गई  हैं  ।
 लिया

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यदि  तो  उस  में  कौन  कौन

 नल-कप  से
 मुख्य  विषयों  की  चर्चा  की

 गई

 के  2S.  श्री  कर्णीसिंह
 जी  :  क्या  खाद्य

 भारत  ने  चर्चा  में  क्या  योग

 कौर

 तथा  कृषि  मंत्री  २०  १९५३  को

 गये  अ्रतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ प्रश्न  संख्या  ३६२  के  उत्तर  भाग  लेने  वाले  देशों  के  द्वारा

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्णय किये  थे  ?
 क्या  सरकार  ने  फिरोजपुर  seat  के  निकट

 दोनों  कौर  नल-कूप  लगाने  की  योजना  के  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 वित्तीय  set  पर  विचार  किया  ताकि

 गर्मियों  के  महीनों  में  जब  नदी  में  सामान्यतया

 मुख्य  विषय  जिन  पर  चर्चा  की
 पानी  कम  होता  afar  पानी  दिया  जा

 गई  थी  ये  D ie  नस्ल  का  चावल

 saat  के  प्रयोग  से  चावल  में  खाद
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  भूमि-जल-पौधा  चावल  के  उत्पादन

 जी  नहीं  ।  राजस्थान  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  के  यन्त्रीकरण  की  समस्याएं  अच्छे
 के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  wat  कार्यकरण  प्रणाली  द्वारा  चावल  की  हानि को

 तक  कोई  उत्सुकता  प्रकट  नहीं  की  ।  कम  पोषाहार  सम्बन्धी  पहलू  और
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 मछली  पालन  ले  लिए  चावल  खेतों का  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संघ  की  लोहा  व॑  इस्पात

 प्रयोग ।  समिति

 तथा  |  एक  विवरण  पटल  ERLE,  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 पर  रवा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  क्या  श्रम  मंत्री  अक्तूबर  १९५४  के  द्वितीय

 बेनुबन्च  संख्या  ५६]  सप्ताह  में  जनेवा  में  होने  वाली  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 अन्त  दॉष्द्रीय  डाक  टिकट  श्रम  संघ  की  लोहा  व  इस्पात  समिति  की  सभा

 गोष्ठी  में  हुए  निर्णयों के  बारे  में  बताने की  कृपा

 करेंग े?
 F20@.  सरदार  हुक्म  क्या

 हे चार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रम  मंत्री  के ०  के  :

 wa  टिकट  दामादों  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  को  संक्षेप  में  बताने  वाला

 दिल्ली  में  आयोजित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ढाक  टिकट  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 स्म्बन्तों  गोष्ठी  में  बया  निगम  किये  गये  थे  ?  परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]

 संचार  उपमंत्री  राज
 रियायती  टिकट

 दिया  टिकट  संग्रह  करने  वालों  ने  लेख  पढ़े

 थे  या  ये  इन  की  प्रो  से  पढ़े  गये  थे  ।  रुचिकर  *२१९.  सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या

 विषयों  पर  जिन्हों  निश्चित  निष्कर्षों  पर  पहुंचे  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिता  चर्चा  की  गई  थी  ।  ये  लेख  पुस्तक  के  रूप
 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 में  छापे  जा  रहे  हें  ate  इन्हें  बेचने  के  लिए
 डाक  टिकट  नई  दिल्ली  में  पधारने

 warfare  किया  जायेगा  ।
 वाले  डाक-टिकट  एकत्रित  करने  वालों

 रियायती  वापिसी-यात्रा-टिकट  दिये
 पुरे  धनसार  कोयला  खान  बिहार  पर

 बन्दी
 यदि  ऐसा  तो  उन्हें  कितनी

 *222. aff Zo श्री  flo  बी०  विट्ठल राव  :  क्या  रियायत दी  गई  तथा

 श्रम  मंत्रो  ३०  सितम्बर  Raue  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५१४  के  उत्तर  के  इस  रियायत से  लाभ  उठाने  वाले

 सम्बन्ध  में  बतायेंगे  कि :
 युक्तियों  की  संख्या ?

 क्या  सन्  Reve  से  सब  तक
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिद

 लाभांश  के  न  दिये  जाने  के  कारण  पुरे  धनसार
 avatars  श्रीमान ।

 कोयला  खान  बिहार  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध

 कोई  अभियोग  चलाया  गया  तथा  दो  सौ  मील  से  अधिक  दूरी  से  कराने

 यदि  चलाया  गया
 तो

 क्या
 वाले  व्यक्तियों को  पहली  अक्तूबर से ३ १ भ्रक्तूबर से  ३  १  भ्रक्तूबर

 तक  के  समय  के  लिए  १  १/२  एकल-यात्रा  के
 सरकार  देश  में  कोयले  की  कमी  को  दृष्टि  में

 किराये  के  दर  से  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  के
 रखते  हुए  इन  खानों

 को
 चलाने

 का
 विचार

 रखती है  ?
 लिए  तथा  तृतीय  श्रेणियों  के

 वापसी  टिकट  दिये  गये  थे  ।

 श्रम  मंत्री
 के०  के ०  :

 हा ं॥
 जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥
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 दिल  सुधार  प्रयास  यदि  ऐसा  तो  क्या  झ्र भि योग

 FRR,  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  के  परिणाम  प्रबन्धक को  विलम्बित

 स्वास्थ्य  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगी  कि  :  कर  दिया  गया  है  ?

 दिल्ली  सुधार-प्रयास  तथा  नई  श्रम  मंत्री  Ho  के०  :

 खान  के  प्रबन्ध  क  के  विरुद्ध  दण्ड दिल्ली  नगरपालिका  समिति  के  बारे  में  दिल्ली

 सरकार  के  भ्र धि कारों  में  भारत  सरकार
 चला  दिया  गया  है  ।  म  सज  विलियमसन  मगर

 एण्ड  के  व्यक्तिगत  संचालकों
 द्वारा  हाल  ही  में  किस  प्रकार  की  कमी  की

 .  जो  कि  खान  के  प्रबन्ध-प्रभिकर्ताओ्ों के  रूप  में गई  }

 कर  रहे  यह  कारण  पुछा  गया  है  कि
 इस  कमी  के

 तथा  खान  PEXR  तथा  भारतीय

 नत  इस  विषय  पर  केन्द्रीय  कोयला  खान  विनियम  PERE  की  कुछेक

 सरकार  अ्रोर  राज्य-सरकार  ba |  कोई  विशेष  धाराओं  के  उल्लंघन  करने  के  कारण

 क्यों  न  उन  पर  अभियोग  चलाया  जाये  ।  अगली
 व्यवहार  हुआ  है  ?

 कायंवाही  यथासमय  की  जायेगी  |

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृतकौर  :

 दिल्ली  सुधार  प्रयास  कौर  नई  दिल्ली
 नहीं  ।

 समुद्रीय  मछलियां
 नगरपालिका समिति  के  बारे  में  राज्य  सरकार

 के  अधिकारों  में  इस  बात  के  अतिरिक्त  wk
 १७५,  श्री  वी०  पी०  क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कोई  कमी  नहीं

 की
 गई  है  कि  दिल्ली  के

 मुख्य  ara  को  दिल्ली  सुधार  प्रयास  तथा  PRY ond 8  तथा  SEY RLY

 नई  दिल्ली  नगरपालिका समिति  से  सम्बन्ध  इन  दो  वर्षों  में  कितने  प्रतिशत

 रखने  वाले  कुछ  विद्वेष  मामलों  के  बारे में  समुद्रीय  मछलियां  पकड़ी  गईं  तथा  शीतागार

 भारत  सरकार  को  पुर्व  निर्देश  देना  होता  है  ।  में  रखने  के  पश्चात  बेची  तथा

 ५

 प्रशासनिक सुविधा  के  लिए  ।
 PEYR-4S  में  भारतीय  रेलों

 {  द्वारा  कितनी  मछली  यातायात के  लिए
 जी  नही ं।  छी तागा रो में  रखी  गई  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  :
 यूनियन  अंगार  पथरा  कोलियरी  में  दुर्घटना

 १९४५३  ५४  के (#)  १९५०-५१  तथा

 FRR,  श्री  टी०  ato
 frase  राव  वर्षों  में  पकड़ी  गई  तथा  शयनागार  में  रखी  गई

 कया
 श्रम

 मंत्री  ३०  सितम्बर  १९४५४ को  मछलियों के  बारे  में  ग्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १५५३  के  उत्तर
 eq  की  अनुमानित मात्रा  बहुत  कम  है  ।

 के
 सम्बन्ध

 में  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मछलियों  का  शयनागार  में  रखना  व्यक्तिगत

 प्रबन्ध में  है  । क्या  खान-प्रधिनियम  १९५२

 तथा  भारतीय  कोयला-खान-विनियम  १९२६  १९५३-५४  में  भारतीय  रेलों  के

 के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  कारण  यू  नियम  शीतागार  में  मछली  का  कोई  यातायात  नहीं

 अंगार  पथरा  कॉलियरी  झरिया के  प्रबन्धकों  हुमा  ।  तथापि  पश्चिमी  रेल  पर  उस  माल

 are  के  विरुद्ध  कोई  अभियोग  चलाया  ait  ग्रश्बाब  के  डिब्बों  में  श्राबेधित  कमरों  में

 गया  तथा  QU, 2 FR  मन  मिली  ले  जायी  गयी  थी  ।
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 घाट  सेवा

 ७६-  श्री  अनिरुद्ध  क्या  रेलवे

 मंत्रो  बताने  की  कृपा  करेंगे  Roc.  श्री  एस०  एन०  दास :  क्या

 रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार-सरकार  ने  योजना

 में  बिहार  में  नई  रेलवे  लाइनें  बनाने  के  उत्तर-पूर्वी  रेलवे  पर

 लिए  कुछ  सुझाव  भेजे
 भागलपुर  कौर  दिया  घाटों  की  वर्तमान

 नौका  घाट
 यदि  ऐसा  तो  उन  स्थानों के

 ताम  जहां  नई  रेलवे  लाइनें  बनाई  जायेंगी
 ?

 क्या  इन  घाटों  के  सामना  को
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 बढ़ाने  के  सुझावों  पर  सोच  विचार  किया

 अलगे दान  श्रीमान  ।
 गया

 प्रथम  योजना  काल  में  निर्माण  के
 यदि  किया  गया  तो  उस  का

 लिए  इन  में
 से

 कोई
 भी

 सुझाव  नहीं  लिया  जा  परिणाम  क्या  हुम

 पिछले  पांच  वर्षों  में  ये  घाट
 रेलवे  लाइनों  की  लम्बाई

 पूर्ण  सामर्थ्य  के  अ्रनुसार  कितनी  सेवा

 कर  सके  तथा
 १७७.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या

 रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन  घाटों  के  नौका  घाट  साम्य

 प्रत्येक  राज्य  में  रेलवे  लाइनों  की
 में  कितनी  वृद्धि  करनी  होगी  ताकि  ये  घाट

 कुल  तथा
 जहां  तक  पत्थर  तथा  लोहे  का

 प्रत्येक  राज्य  की  रेलवे  की  लम्बाई
 सम्बन्ध  उत्तरी  बिहार  की  सभी

 को  पूर्ण  करने  के  योग्य  बन  सकें
 ?

 का  उस
 राज्य

 के  क्षेत्र से  अनुपात

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमसंत्रो

 :  तथा  |  प्रत्येक  रेलवे  अलगे शन )  (१)  मौके

 प्रशासन  की  रेलवे  लम्बाई  के  आंकड़े  भारतीय  ११६  विशाल  लाइन  के  डिब्बे  प्रति  दिन  (२)

 रेलवे  के  रेलवे  बोर्ड  के  प्रतिवेदन  के  द्वितीय  भागलपुर  घाट--  विशाल  लाइन  के  डिब्बे

 खण्ड-सांख्यकि में  प्रति  वर्ष  एकत्रित  तथा  प्रति  (३)  दीघा  घाट  की  ae  से  सीधे

 प्रकाशित  किये  जाते  हैं
 ।

 परन्तु  राज्यवार
 जाने  वाले  माल-यातायात  के  झ्रावागमन  के

 ग्रांकड़े  नहीं  रखे  जाते
 ।

 तथापि  माननीय  सदस्य  लिए  कोई  प्रबन्ध नहीं  है  ।

 का  ध्यान  श्री  प्राण  एन०  एस० देव  द्वारा

 Yo~2Q—PEUR  को  लोक  सभा  में  पूछें  गये  जी  हां  ।

 ग्र तारांकित  संख्या  ५०८  के  उत्तर  में

 एकत्रित  तथा  दिये  गये  प्रांतों  की  तथा  प्रत्याशित  सामर्थ्य

 we  दिलाया  जाता है  ।  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  समय  समय  पर  निर्धारित
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 किये  गये  कोटों  तथा  ated  दैनिक  यातायात  नदी  की  परिवर्तनशील प्रवृत्तियों  के  प्रभाव  से

 का  ब्योरा  नीचे  दिखाया  जाता है
 :--  रहित  पर्याप्त तथा  नियमित  यातायात को

 निश्चित  करने  के  लिए  गंगा  पर  पुल  बनाया
 as  rs

 वह  कार्य  हाथ  में  लिया  रझना  है
 ।

 के  स्थान  चोरों  के  बेकार  कारखाने

 *
 १७९.  सरदार  हुक्म

 क्या  खाद्य
 दैनिक

 तथा  रचि  मंत्री बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 वल क  SS  Sa

 क्या  यह  सत्य  है  कि  देश  का  चीनी

 उद्योग  अपने  सम्पूर्ण  प्रस्थापित  सामर्थ्य  के मोकामेह

 घाट  Pexo  g8  &e

 \9 ae 4  ge  १००  गत  पांच  वर्षों  से  बेकार  पड़े  हुए

 PEXR  ११० से  १३६  Qo¥  कारखानों  की  तथा

 ENR  १३६  से  १२१  १२०  g
 इन  कारखानों  के  बेकार  पड़े  रहने

 PEUY* LAY TF LLY ११४  205 ,€
 के  मुख्य  कारण  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  Tao  :

 घाट  ReXo  र्  १५  हां  ।

 १९५१  ३०  २५

 १९५२  ३०  से  ्र  नहि
 तथा  भ्रपेक्षित  जानकारी

 ae  Re  RS

 Peyw*  BEA  ३०  २०
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या  ५८

 यह  कायें
 गंगानदी  की  परिवर्तनशील

 मोटर  गाड़ियां स्थिति  पर  निर्भर  करता है  ।

 220,  श्री  एम ०  एल ०  द्विवेदी
 *2eyy  में  हुई  श्रीमती  ज

 जुलाई तक
 नदी  की  भ्रत्यन्त  प्रतिकूल  श्रवस्थात्ं

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बाईं  रोक  से के  कारण
 हुई  थी  ।

 चलाई  जाने  वाली  मोटर  गाड़ियों  के  दाम

 मोकामेह  घाट  भागलपुर  दायीं  से  चलाई  जाने  वाली  मोटर  गाड़ियों
 घाट  की  साम्य  नौपरिवहन-यातायात  के

 के  दाम  की  प्रिया  कम  होते
 बड़ी  लाइन  से  छोटी  लाइन कीः  कौर  अन

 जाने  को
 सम्पूर्ण  झ्रावइ्यकताओं को  पूर्ण  करने

 यदि  तो  दोनों  के  मूल्यों  में

 में  बिल्कुल  भ्र पर्याप्त  है  ।  प्रौर  यह  ना  ही  केवल
 कितना  अन्तर

 बिहार  में  है  ऐसे  प्राय  राज्यों  में  भी  है  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 जिन  में  इन  मार्गों  से  काम  लिया  जाता  है  ।  कि  बायीं  झोर  से  चलाई  जाने  वाली  गाड़ी

 अन्य  मार्गों  से  भराने  जाने  को  ठीक  कर  दिया  के  दायीं  wie  से  चलाया  जाने  वाली

 q  है  ताकि  जहां  तक  सम्भव  हो  स्थिति  का  गाड़ी  के  दामों  से  कम  होते  सरकार  को

 सुधार  हो  सके
 ।

 वास्तविक  हल  यह  है  कि  यह  सुझाव  दिया गया  है  कि  देवा  में  सड़क
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 बायीं  चलाने  के  स्थान  में  दायीं  चलने  खाद

 की  प्रथा  चलाई  कौर
 १८१.  श्री  ato  पी०  नायर :  क्या

 संसार  में  ऐसे  कितने  aa  हैं

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 जहां  गाड़ियां  सड़क  के  दाहिनी  कौर  चलाने  का

 नियम  भर  क्या  इस  से  उन्हें  कोई  लाभ  क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत
 में

 हुमा है  !
 खाद  की  बड़ी  मात्रा  ईंधन  के  रूप  में  जला  दी

 जाती

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अलगे दान ):  बाई  कौर  से  चलाई  जाने  यदि  ऐसा  है  तो  प्रति  वर्ष  इस

 प्रकार  जला  दी  जाने  वाली  खाद  की  मात्रा
 वाली  मोटर  गाड़ियों  का  मूल्य  दाईं  से

 चलाई  जाने  वाली  उन  मोटर  गाड़ियों  के
 क्या  तथा

 नशे
 सरकार  ने  क्या  पग  उठाये  हैं मूल्य की  अपेक्षा  कम  होता  है  जो  ऐसे  देशों  में

 बनती  हूं  जहां  यातायात  का  नियम  चलोਂ  अथवा  उठाने  का  विचार  है  जिस  से  यह  खाद

 है
 ।

 ऐसा  किसी  टैक्निकल  कारण  से  नहीं  है  ।  भूमि  को  अधिक  उपजाऊ  बनाने  के  लिए

 बचाई जा  सके  ?
 ऐसे  देशों  में  निर्माण  व्यवस्था  बाई

 से  चलाई  जाने  वाली  गाड़ियों  के  लिए  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 निश्चित  होती  है  ।  दाई  श्रोर  से  चलाई  जाने  माननीय सदस्य  का  अ्रभिप्राय  सम्भवतः

 वाली  गाड़ियों  निर्माण उन  की  सामान्य  गोबर  से  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  उत्तर  सकारात्मक

 कार्यविधि  के  बाहर  होता  है  a  चूंकि  इस  है  ।

 प्रकार  गाड़ियों  की  मांग  उन  देशों में  लगभग  ७  करोड़  २३  लाख  टन

 अपेक्षाकृत  कम  होती  है  इन  का  परिव्यय  अथवा  गोबर  के  कुल  उत्पादन  का  ५०

 अधिक  बैठता  है  ।
 सूखे  भार  के  छह  पर  ।

 निम्नलिखित उपाय  किये  जा यह  बहुधा  गाड़ी  के  प्रकार  कौर

 निर्माताओं
 पर  निर्भर  होता  है  कौर  बहुधा  इस

 चुके हैं

 बात  पर  भी  कि  प्रत्येक  श्रेणी  की  कितनी  (१)  राज्य  सरकारों  द्वारा  पोस्टरों

 और  पैम्फलेटों के  माध्यम  से  प्रचार गाड़ियां बनाई  गई  हैं  ।

 तथा  प्रदान  किये  गये  हैं  जिन  का

 जी  नहीं  ।
 उद्देश्य  कृषकों  को  गोबर  की  खाद

 के  लाभ  समझाना है  ।
 ऐसे  देशों  के  नामों  की  एक  सूची

 tam  है  जिन  के  बारे  में  यह  विदित  है  कि  (२)  राज्य  सरकारों  को  PEVV— CY

 से  तक  इस उन
 का  यातायात  नियम  चलों  है  अथवा

 चलोਂ  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  से  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  रही

 संख्या ५९]  ।  यह  सूची  पूर्ण  नहीं  है
 ।

 भारत  है  कि  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गोबर

 सरकार  इस  बात  से  ata  नहीं  है  कि  इत्यादि  से  मिली  जुली  खाद
 के

 चलोਂ  वाले  नियम  का  अनुसरण  करने
 उत्पादन को  प्रोत्साहन  दे  सकें

 वाले  देशों  को  इस  नियम  से  कोई  लाभ  (३)  देश  के  ईंधन  सम्बन्धी  संसाधनों

 है  था  नही ं1  की  वृद्धि  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
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 तेजी  से  उगने  वाले  ईंधन  उपयोगी  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  जो  ast  दिये  गय  हू

 वृक्षा  का  लगाया  जाना  |  उन  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या ६  १
 (¥)  गोबर  wa  मलमत्रादि से

 जलने  वाली  गस  के  उत्पादन  के  रेलवे  कारखानों  में  ठेके

 लिए  प्रयोग  किये  जा  रहे  ।  इन  दे  कर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  पहले  ही

 प्रयोगों  के  आघार  पर  एक  वाही  की  जा  चुकी  है  ।  पूरे  डिब्बे  बनाने  वाले

 सस्ते  wee  गस  कोच  में  SE4X

 में  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जायगा  ।
 संयंत्र  का  मॉडल  विस्तृत  स्तर

 पर  उत्पादन  के  लिए  बना  लिया

 गया है  ।  वायुयानों  का  आयात

 रेलगाड़ी  के  डिब्बे
 १८३.  श्री  डी०  ato  रामा  कया

 १८२.  श्री  माधव  रेड्डी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दो  विमान  निगमों  ने  PER  में

 पहली  अप्रैल  से  ३०  किस  प्रकार  के  श्र  कितनी  वहन

 Reuy  के  समय  में  भारत  में  रेलगाडी  के  साम्य  के  वायुयान  मंगाये  शौर

 कुल  कितने  डब्बा  बनाये  ala
 इन  वायुयानों  पर  कितना  खच

 ये  डिब्बे  बनाने  वाले  कारखानों के  हुआ है  .?
 नाम  क्या  हैं  4 "1  वे  वर्ष  भर  में  कितने  डिब्बे

 संचार  उपमंत्री  राज

 बना  सकते
 भारतीय  विमान  निगम  ने  १९५४

 इसी  काल  में  विदेशों  से  कितने  कोई  वायुयान  बाहर  से  नहीं  मंगाया  |  एयर
 डिब्बे  बनायें  इण्डिया  इन्टरनेशनल  fama ने  PX  म

 क्या  पिछले  कुछ  ay  से  यात्री  oe ¥-at  टाइप  के  दो  लॉकहीड  सुपर

 कान्स्टलेदान  वायुयान  मंगाये  |  इन  वायुयानों डिब्बों  का  रायात बढ़  रहा

 यदि  तो  देश  में  उन  का
 को  साधारण  वाययानों  wie  पर्यटकों  के  ले

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जानें  वाले  वायुयानों  के  श्रनरूप  बनाया  गया  है  ।

 गयी  >  ?  इन  में  माल  प्रौर  डाक  के  भ्र ति रिक्त ७१  यात्री
 ष

 (४०  पर्यटक  झर  ३१  झरा  सकते  हैँ
 ।

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 अलुद्दीन  )
 x &X  डिब्बे  |

 इन  दो  वायुयानों  का  मूल्य

 अतिरिक्त  बिजली  बनाने  वाली  मशीनों

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  और  wa  पुर्जों  सहित  लगभग  ३  करोड़

 रखा  जाता  जिस  में  यह  जानकारी दी  लाख  रुपये था

 गयी  है  |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध
 रेलवे  कुली संख्या  ६०]

 Y.  श्री  डी०  सी ०  दार्मा  क्या  रेलवे
 बेंच  आदि से  रहित  ४८  डिब्बे  |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  भारतीय

 पुराने  आ्राडेरों  के  डिब्बे  अधिक  रेलों में  लाइसेंस  प्राप्त दु  लियों  को  क्या  क्या

 मात्रा  में  रहे  हं  ।  परन्तु  यह  बात  सुविधायें  दी  गयी  हूँ  ?
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अंशदान  स्वास्थ्य  योजना

 अलगे हान )  :  भारतीय  रेलों  में  काम  करने  वाले  १८६.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक  :  क्या

 लाइसेंस  प्राप्त  कुलियों  को  प्रतिवर्ष  दो  वर्दियां
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 दी  जाती  हैं  जिन  में  दो  कमीजें  होती  हैं  ।  उन्हें  अंशदान  स्वास्थ्य  योजना  के
 रेलवे  अस्पतालों  श्र  दवाखानों  में  मुफ्त

 अधीन  प्रत्येक  केन्द्र  में  लेडी  डाक्टरों  सहित
 इलाज  कराने  की  सुविधा  भी  प्राप्त  है  ।

 कितने  डाक्टर  रखे  गये

 उन  से  थोड़ा  सा  पैसा  सुरक्षा धन  के  रूप  तन्य  कर्मचारियों  wait

 में  छे  जो  कि  लौटाया  जाता  बिल्ले  कौर  चपरासियों  आदि  की  संख्या

 बसु भी
 दिये  जाते  हैं  ।  कितनी

 उन्हें  थोड़ी  सी  लाइसेंस  फीस  देनी  पड़ती
 क्या  प्रस्तुत  कर्मचारी  रोगियों  के

 हैलो  लाभ न  हानिਂ  के  आधार पर  खर्च  लिये  पर्याप्त

 की  जाती  है  ।  वह  वादियों  की  लागत  और
 क्या  पुरानी  जिस  के

 अधीक्षक  ay  पर  होने  वाले  खर्चें  के  लिये

 होती
 है  ।

 भ्रनुसार  इलाज  पर  खर्च  सरकार  देती

 अभी  तक  चालू
 5.
 Qy  कौर

 जब  तक  उन  का  काम  सन्तोषजनक  रहे  =
 (  A)  )  यदि  at,  तो  यह  कर्मचारियों  के

 उन  की  नौकरी  सुरक्षित  रहती  है
 ।

 किस  भाग  या  श्रेणी  पर  लागू  होती  है
 ?

 उन्हें  रेलवे  का  जो  भी  काम  करना  पड़ता  स्वास्थ्य  मंत्रो  :

 है  उस  के  लिये  उन्हें  उचित  पारिश्रमिक  दिया  एक  जिस  में  यह

 जाता है  ।  जानकरी दी  हुई  सभा  पटल  पर  रखा

 श्राम  तौर  पर  स्थिति  यही  है  परन्तु  Fe
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  भ्रनुबन्ध

 स्टेशनों  पर  कुलियों  को  भ्र स्थायी  रूप  से  रखने  संख्या  ६२]

 की  पद्धति  समाप्त  करने  की  योजना  लागू  अभी  तक  तो  है  ।

 नहीं  की  गई  है
 ।  wie  पुरानी  पद्धति  केन्द्रीय

 Vesa  का  TAT  सरकार  के  उन  सब  कर्मचारियों पर  प  होती

 है  जो  नयी  दिल्ली  दिल्ली

 १८५.  डा०  राम  सुना  सिह  क्या
 अधिसूचित  क्षेत्र  सिविल

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  दक्षिणी  नई  किला  शौर  दिल्ली

 कितने  स्थानों  में  रेडियोफोन  छावनी  की  सीमाओं  के  बाहर  रहते  हैं  ।

 डीजल  रल-कारें स्विस  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  कौर

 १८७.  श्री  गिडवानी  :  क्या  रेलवे  मंत्री
 सरकार  किस  समय  तक  यह

 सर्विस  देव  के  बड़े  बड़े  शहरों  में  प्रारम्भ  कर  १७  PEUY  को  पूछे  गये  तारांकित

 देगी ?
 प्रदान  संख्या  १०८८ के  सम्बन्ध में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संचार  उपमंत्री  राज
 )  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  अतिरिक्त
 CR

 अन्य  रेलों  के  छोटी  लाइन  वाले  भागों  पर  डीज़ल
 a

 यह  बात  विचाराधीन  @  \  रेल-कारें  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 488
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 ०

 यदि  तो  किन  किन  भागों  बाहुल्य  वाले  ate  कमी  वाले  क्षेत्रों  के  लिए

 रक्षित  गोदाम  बनाने  की  योजना  तैयार यह  प्रस्ताव  कब  TH  का ये रूप  में

 परिणत  कौर  की  गई  है  कौर  १९५६ तक  इसे  लागू

 करने  के  लिये  सिद्धान्त रूप  में  १०  करोड़  रुपये
 SEY YY  में  इस  काम  के  लिये

 कितनी  राशि  स्वीकार  की  गयी  है  ?  के  खर्च  की  मंजूरी  दी  गई  है
 ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ३०  ae Of  तर्क

 मामूली  खां  gat  है  क्योंकि  इस  योजना :  जी  दक्षिण  रेलवे  पर ।

 को  लागू  करने  कें  प्रारम्भिक  प्रकरणों  में  नहीं  के

 बराबर ही  खर्चे  क  है
 त्रिचनापली-पुदुकोट्राई--का

 कौर  इस  योजना  के  भ्रमित  at  तक

 कोई  गोदाम  नहीं  बनाया  गया  परन्तु  इन त्रिचनापली-मायावरम  भागों  पर  ।

 गोदामों  जब  ये  बन  लगभग
 १९५४  में  किसी  समय  ।

 १३  लाख  टन  रखा  जा  सकेगा  |

 छोटी  लाइन  की  २४  रेल-कारों

 जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  fort  में पर  ्  के  लिये  ३७,२०,०००  रुपये  की

 स्वीकृति दी  गयी  है  ।
 लम्बें  समय  के  लिए  अनाज  रखने  की  इस

 योजना  को  लागू  करने  के  केन्द्रों  प्रौढ़

 गोदाम
 गोदामों  के  लिये  स्थानों  को  बड़ी  सावधानी

 22¢.  श्री  मगन  लाल  बागड़ी  :  क्या  सक्षम  अ्रधिकारियों जैसे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  राज्य  सरकारों  दूसरों  से  आ्रावश्यक

 करेंगे कि  :  टेक्नीकल  परामर्श  प्राप्त  कर  के  ही  चुना  जा

 पंच  वर्षीय  योजना  के  अधीन  सकता  है  ।
 इन  स्थानों  को  चुनने  के  बाद  ही

 योजनाएं  बनाई  जा  सकती  हें  ।  इस  योजना  को रक्षित  खाद्य  गोदाम  बनाने  के  लिये  कुल  कितनी

 राशि  रखी  गयी  लागू  करने  के  सभी  पहलुश्नों--जैसे गोदामों  के

 लिये  र  ों  का  त  थ
 ~

 ३०  2eYv  तक  कितनी

 राशि  aa  की
 उन

 के  बनाने  के  लिये  सामान  पहुंचाने
 का

 प्रबन्ध  श्रीश्री--पर  कड़ी  निगाह  रखी  जा  रही
 कितने  गोदाम  बनाये  गये  हैं  कौर  ate  निश्चित  तिथि  अर्थात  मार्च  १९५६

 इन  में  कितना  wars  सकता  के  पन्त  तक  इन  के  निर्माण  का  काम  पूरा

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  के  बनाने  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 का  काम  बहुत  धीरे-धीरे  sar  AK  प्रदान ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 a
 (=)  यदि

 तो  इस  के
 कारण  राजस्थान  का  रेगिस्तान

 हद
 ?

 १८९.  श्री  एस०  एन०  दास :  क्या

 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सरकार  ने  १९५४  के  ara  में  करेंगे  कि  :

 निश्चय  किया  था  कि  अनाज
 का  एक  केन्द्रीय  क्या  सरकार  ने  राजस्थान  की

 रिवेंज बनाया  जाय  ।  इस  के  अनुसार  भ्र नाज  के  मरुभूमि  में  वृक्षारोपण  सम्बन्ध में  सलाह
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 देने  के  लिए  खाद्य  ate  कृषि  संगठन  के  किसी
 संचरण-व्यय  जिन  में

 विशेषज्ञ को  नियुक्त  किया  है  फोन  शादी  के  व्यय  सम्मिलित

 तो  उस  की  नियुक्ति  के
 का  उपबन्ध किया

 निबन्ध  ae  शर्तें  क्या  ak
 (६)  ऐसी  दीपिका ate

 उस  ने  इस  सम्बन्ध  में  कैसी  सम्बन्धी  अनुवादक प्रौर

 सिफारिशें  की  हैं  ?  दुभाषिये  की  सेवायें  ate  इसी

 प्रकार
 की

 अन्य  सहायतायें जो
 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  देशमुख  उस  की  कतंव्य पूर्ति  में  श्र.बदयक

 का  उपबन्ध किया  रोक

 खाद्य  कौर  कृषि  संगठन  द्वारा  वह  (७)  वैसी  ही  चिकित्सा-सेवाग्रों  और

 विशेषज्ञ  हमें  तीन  महीने  के  लिए  निम्न  शर्तों  सुविधाओं  को  उपलब्ध  किये

 भ्र  निबन्धों पर  दिया  गया  है  जानें  का  उपबन्ध  किया  जायगा

 (१)  नियुक्ति-ग्रीस  में  २५  रुपये  जेसी  सरकार  के  अरन्य  सैनिक

 प्रतिदिन की  दर  से  स्थानीय  कर्मचारियों  को  प्राप्त  है  ।

 निर्वाह-व्यय  का
 ait  तक  उस  ने  कोई  सिफारिश

 (२)  स्थानीय  निर्वाह-व्यय  पर  आयकर
 नहीं की  है  ।

 के  भुगतान की

 (3)  प्रार्थना  पर  उस  के  लिए  रहने  का  रेलवे  इंजिन

 मकान  ढूंढने  में
 १९०.  श्री  साधन  गुप्त :  क्या  रेलवे

 (¥  } )  मुख्यालय से  बाहर  भारत  में

 सरकारी  दौरे  में  यातायात व्यय
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 mie  नई  दिल्ली  से  जोधपुर  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  हैमिल्टन

 जाने  शौर  फिर  दिल्ली  वापस  कारपोरेशन को  कितने  रेलवे  इंजनों  के  लिए

 aa  की  प्रारम्भिक  यात्रा  के  रादेश  दिया  गया  शोर

 वास्तविक खर्चों  का  भुगतान  ।  उसे  ऐसे  प्रत्येक  इंजन  का  मूल्य  क्या  है  ?

 वायुयान का  किराया  या  रेल  का

 प्रथम  श्रेणी  का  किराया  तथा
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att

 अलगेशन  ):  कौर  सरकार  को
 grata  से  हवाई  या  रेलवे

 तक  लौटते  समय  का
 कोई  सूचना  नहीं  है  ।  रादेश  देने  का  निश्चय

 संयुक्त  राज्य  टेक्निकल  कारपोरेशन  मिशन
 वास्तविक टैक्सी  किराया  कौर

 भ्र धि कारियों पर  निर्भर  है
 मुख्यालय से  बाहर  किसी  भी  पड़ाव

 पर  २०  रुपये  प्रतिदिन तक  का  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  पास

 टैक्सी  किराया  मिलेगा  ;

 १९१.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या

 (x)
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कार्यालय के  सामान  की  पूर्ति  कौर

 दौरे  के  समय  के  सभी  सरकारी  क्या  रेलवे
 कर्मचारियों

 को
 कोई

 कामों  के  सम्बन्ध  में  सरकारी



 लिखित  उत्तर  REV कटे  लिखित  उत्तर  १९  नवम्बर  १९५४

 (or\ ा  जनता  को  छतों  पर  कौर  पावदानों यदि  तो  क्या  जिन  लोगों  को  ्य

 यह  पास  दिये  जाते  हैं  उन  को  भ्र पने  हस्ताक्षर
 पर  यात्रा  करने  से  रोकने  में  कितनी  सफलता

 प्रमाणित  करने  पड़ते  हें  कौर  चित्र  देने  पड़ते  हैं  ?  मिली ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 मांगी  गई  सुचना  का

 :  सरकारी  काम  सम्बन्धी
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,

 यात्रा  के  समय  रेलवे  कर्मचारियों को  या  तो  अनुबन्ध  संख्या  reo]

 चेक  या  ज  या  धातु  के  पास  दिये  जाते  हैं
 ।

 रेलवे  नें  अ्रावश्यक  निरोधक
 चेक  पास  रुक  रुक  कर  की  हाने  वाली  यात्रियों

 उपायों  को  कार्यान्वित  किया  है  कौर  उन्हें  इस
 के  लिए  जायज़  होते  हें  ।  कार्डे  पास  केवल

 दिशा  में  कुछ  सफलता  मिली  है  ।
 विशेष  अवधियों  के  लिए  प्रदान  किये  जाते

 जो  सामान्यतया एक  वर्ष  के  लिए  होते  हैं
 ।  भारतीय  डाक-प्रणाली

 धातु  के  बने  पास  अधिकारियों को  दिये  जाते  हैं  १९३.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  क्या

 शौर  वहू  तब  तंक  उन  का  उपयोग  करते हैं  जब  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तक  वह  अपने  पद  पर  प्रारूप  रहते  हें  ।
 2E¥R  में  भारतीय  डाक-प्रणाली

 रेलवे  कर्मचारियों  को  विशेष  कारणों  से
 का  फैलाव  कुल  कितने  मील  शरार

 यात्रा  कंरने
 के  हेतु  थोड़े  से  चेक  पास  प्रतिवर्ष  ३१  १९५३  तक

 दिये  जाते  हैं  कौर  प्रत्येक  उस  पर  अंकित  कारे  कुल  कितने  मील  क्षेत्र  में  जाते  थे
 ?

 स्टेशनों  तक  तर  वहां  से  वापिस  केवल  एक  संचार  उपमंत्री  राज
 :

 यात्री  के  लिए  ही  नियमित  समझा  जाता  है  ।  Pe¥R  को  भारतीय

 प्रणाली  का  मार्ग-फैलाव  २,०७,४४७  मील  था
 रेलवे  कर्मचारियों  को  जो  पास

 शर  ३१  LEXY  को  2,20,  09%
 दिये  जाते  हें  उन  पर  न  तो  उन  को  अपने

 मील  था
 हस्ताक्षर  प्रमाणित  कराने  पड़ते  हें  कौर  न

 ३१  १९५३  तक चित्र  देना  पड़ता  है  ।

 कारे  कुल  ८७,०५४  मील  क्षेत्र  में  जाते  थे  |

 रेलवे  दुर्घटनाएं  यात्रियों  को  सुविधाओं  के  लिए  धन  राशि

 28v  श्री  डाभी  :  क्या  रेलवे  मंत्री

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 9  waqqgt  (  )  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे
 ह  जनवरी  से  ३१  नन  ह  चे  क

 REUY  तक  की  वधि  सें  निम  य ||  न cy,  रणों  से
 को  वर्ष  PEXR—U  में  यात्रियों  की  सुविधाओं

 रेलवे  पर  हुई  मृत्पुग्नों  की  संख्या  क्या  है
 के  लिए  जो  वार्षिक  धन  राशि  दी  गयी

 अभी  पुरी  खर्च  नहीं  हुई
 (१)  छतों से  गिर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  PEXR-UY

 (२)  प्लेटफार्म  की  छतों  की  चोटों
 की  ग्रन्थि  में  जो  धनराशि  व्यय  की  गयी

 (3)  पावदानों  से
 उस  में  से  एक  बड़ा  भाग  नये  स्टेशनों  के  निर्माण

 (४)  स्टेशन  के  कर्हा  में
 या  उस  से  बाहर

 ग्रीवा  पुराने  स्टेशनों  को  नव स्वरूप  देनें  मे

 इंजनों  से  कौर  व्यय  किया  गया  कौंर



 रे६५  १९  नव स्वर  १९५४  रि  NAT  उ  ्य  र  ३६६

 यदि  उक्त  ate  भागों  १९६१  तक  सड़क  यातायात का  राष्ट्रीयकरण

 के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उन  के  कारण  न

 क्या  हूं  ?  यदि  तो  इस  का  क्या  कारण

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ह ै?

 अलगेशन  :  से  पश्चिम  रेलवे  तथा  परिवहन  उप मंत्रो  (att
 रेलवे  को  यात्रियों  की  सुविचारों  के  लिए  वर्ष  अलगे दन  )  योजना  aah  नें  राज्य

 {eXR-UV  में  कितनी  धनराशि  दी  गयी  थी  सरकारों  को  परामर्श  दिया  है  कि  सड़क  भाड़ा
 शौर  उस  में  से  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  सेवाओं  के  राष्ट्रीयकरण  की  योजनाओं  को

 ब्यंग  को  गयो  इस  का  विवरण  Fo—-8—-4Y¥  को  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  ge c  १

 ग्रतरांकित  wet  संख्या  ३३०  के  उत्तर  में  तक  अर्थात  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्त

 माननीय  सदस्य  को  दिया  गया  था  ।  तक  नहीं  किया  जायेगा  ।  यात्री  सेवाशर्तों  का

 नये  स्टेशनों  के  निर्माण  में  कुछ  भी  धन  राष्ट्रीयकरण  करने  के  इच्छुक  राज्यों  को

 व्यय  नहीं  किया  गया  ।  यात्रियों  की  सुविधाओं
 परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  योजना  में

 पर  किये  गये  38°05  लाख  के  वास्तविक  लित  करने  के  लिए  योजना  भ्रायोग  के

 व्यय  में  से  Ia°RY  लाख  रुपये  यात्रियों  की  क्षेत्र  कार्यक्रम  PEG oMg?  TH  तेयार  करें

 जिन  में  प्रस्तावित  राष्ट्रीयकरण  के  क्षेत्रों  की
 सुविधाओं

 के  लिए  वर्तमान  स्टेशनों  के  भवनों

 के  पुननिर्माण  या  प्रतीक्षालयों के  स्पष्ट  परिभाषा दी  गई  हो  ।

 निर्माण  या  ऊंची  श्रेणियों  के
 इन  सिफारिशों  के  पीछे  मुख्य

 wat
 को

 बनाने  या  उन  में  सुधार  उद्देश्य  यह  छिपा  है  कि  राज्य  सरकारों  के
 विश्वामित्र  प्लेटफार्मो  के  विस्तार  सीमित  साधनों  को  एक  अघिक  महत्वपूर्ण
 करने  या  उन्हें  ऊंचा  भ्रच्छे  शौचालय  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  लिए  सुरक्षित

 लत  के
 a  ©  n

 रखा  जाय  श्र  सड़क  यातायात  जैसे  उपक्रमों

 तक  पहुंचाने  वाली  सड़क  बेंच  बनाने  के  विकास  को  गैर  सरकारी  उद्योगों  पर  छोड़
 भर  तार  से  सीमा  आदि  पर  व्यय  fear  जाय  यदि  ऐसे  विकास  के  लिए

 किये  गये  हैं
 ।

 निश्चित  की
 गयी

 सम्पूर्ण  afer  सुविधाजनक  परिस्थितियों  का  निर्माण  किया

 मुख्य  रूप  से  इसलिए  खर्च  नहीं  की  जा  सकी
 जाय  ग्रावश्यक  वित्त  के  उपलब्ध  होते  कौ

 waits  विस्तृत  योजनाओं  भ्र ौर  आकलनों  के  छह  हो  ।

 निश्चय  श्र  सामग्री  के  प्राप्त  होने  में  विलम्ब

 सामान्पकालीन  और  दीर्घकालीन  ऋण हुआ  ।

 १९६.  श्री  सी ०  आर०  चौधरी  क्या
 सड़क  यातायात  का  राष्ट्रीय  करण

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  विभूति  मिश्र  :

 करेंगे  कि  :
 श्री  इब्राहीम :
 श्री  तुषार  चटर्जी  :

 केन्द्रीय  सरकार  शर  भारत  के

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रिज  बैंक  द्वारा  PERCY  में  कृषकों  को

 करेंगे  वितरित  करने  के  लिए  भ्रांति  राज्य  को

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत
 सरकार  सामान्य  श्र  ale  कालीन  ऋण के  रूप  में

 ने  राज्य  सरकारों को  निदेश  दिया है
 कि  वे  अब  तक  कितनी  धन  uit  दी  गयी  ae
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 wa
 तक  sist

 राज्य  कितनी  राशि  शर  सड़क  यातायात  सुविचारों  शादी  के  रूप  में

 का  उपयोग कर  चुका  है  ?  भी  सहायता दी  जाती  है  ।

 कृषि  मंत्री  पो०  एस०  देशमुख )
 :  मछली  के  भ्रच्छे  बच्चों  के  प्राप्त

 केन्द्रीय  सरकार  ने  विद्वेष  सामान्य  करनें  के  साधनों  का  सर्वेक्षण  करने  में  राज्य

 सरकारों  की  प्रार्थना  पर  उन्हें  शिल्पी  परामर्श और  दिये  कालीन  ऋण  के  भ्रन्तर्गत  २०  लाख

 रुपये  निश्चित  किये  हें  ।  जहां  तक  भारत  सरकार
 झ्रोर  सहायता  दी  जाती  है  ।

 को  पता  तक  भारत  के  रिज़वी  बेक  द्वारा  इसी  द्वीप-मछलीपालन  गवेषणा

 कोई  भी  राशि  निश्चित  नहीं की  गई  है  ।  का  केन्द्रीय  स्टेशन  मछलियों  की  चुनी  हुई

 जातियों  के  अच्छे  ag  बच्चों  का  संभरण
 wat

 तक
 कोई  धनराशि न  तो

 स्वीकृत  हुई  है  न  उपयोग  में  लाई  गयी  है
 ।  राज्य  सरकारों  को  करता  है  ।

 रांध  सरकार  के  प्रस्ताव  अभी  विचाराधीन  हैं  ।  जी  कुछ  सीमा  तक  ।

 मिलो  पालन
 रेलवे  कर्मचारी

 28.0  श्री  एस०  ato  सामन्त  क्या
 १९८.  सेठ  गोबिन्द  दास  :  क्या  रेलवे

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ३१  १६५४  को  विभिन्न

 ने  मछली  पालन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  रेलों
 पर  टिकट  चेक  करने  बाले  कर्मचारियों

 कितना  धन  व्यय  संख्या  कितनी

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  उन  में  से  कितने  ऐसे  हैं  जो
 चलती

 जिन्होंने  मछली  पालन  प्रारम्भ  कर  दिया  गाड़ी  में  काम  नहीं  शर

 | वे  केन्द्र  से
 किस  प्रकार की  सहायता

 क्या  कारण  है  कि  गाड़ियां  चलाने

 रहे @  @  वाले  कर्मचारियों  को  मील  के  अनुसार  भत्ता

 मिलता  2  जबकि  टिकट  चेक  करने  वाले
 विभिन्न  प्रकार  की  मछलियों  के

 कर्मचारियों  को  केवल  दैनिक  भत्ता  ही  दिया
 अच्छे  बच्चों  को  इकट्टा  करने  के  लिए  क्या

 5.0  ix प्रबन्ध  किया  गया  ्

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभा  हाल  में  :  अर  एक  विवरण

 मछलियों  के  मूल्य  में  कमी  हो  गयी  है  ?
 संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  :  संख्या  ६४]

 wire  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 गाड़ी  चलाने  वाले  कर्मचारियों

 झपने  अधिक  wa  उपायों
 )

 को  मील  के  अनुसार  भत्ता  इसलिए  दिया  जाता
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  दी  गयी  सहायता  का

 कि  ag  गाड़ी  चलने  के  कामों  से  प्रत्यक्ष  रूप
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  सम्बन्धित  काम  करते  हैं  ।  टिकट  चेक  करने परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]
 वाले  कर्मचारी  ऐसा  काम  नहीं  बल्कि

 वित्तीय  सहायता  बने  के  अ्रतिरिक्त  या  तो  चलती  गाड़ियों  में  या  रेलवे  स्टेशन  पर
 शिल्पी  मछली  के  बच्चों  का  संभरण

 केवल  टिकट  चेक  करते  हैं  ।
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 ३६९

 are  के  कारण  क्षतिग्रस्त पुल  उड़ीसा  में  नल-कप

 १९९,  सेठ  गोविन्द  क्या  रेलवे  २०९२.  श्री  सारंग घर  क्या  खाय

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  तथा

 कि
 कृषि मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 सितम्बर तथा  अक्तूबर  PEUE  में

 अत्यधिक  वर्षा  के  कारण  कितने  पुलों  को  क्षति
 ae Oot Oc  में  कितने  नलकूप

 उड़ीसा  राज्य  में  लगाये

 उन  की  मरम्मत  पर  कितना
 खच

 होने  का  झन मान है  ?  इस  के  लिए  कुल  कितना  धन

 नियत किया  गया
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री

 अलगे दान  )  are  रेलवे  उस  में  से  कितना  धन  wa  तक

 प्रशासनों  से  सुचना  मांगी  जा  रही  मिलने  पर  व्यय
 हो  चुका  है

 ?

 यथाशीघ्र सदन  में  रखी  जायगी
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख )

 १

 रेलवे  भूमि
 एक  भी  नहीं  ।

 २००.  श्री  जेठा लाल  जोशी :  क्या  रेल बे  तथा  (7)  नहीं  उठते
 ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 i  नयन  |  ५ खेतो
 राजकोट  में  भक्तिनगर स्टेशन  के

 निकट  रेल  की  लाइनों  को  फिर  से  मिलाने  के  २०३.  श्री  सारंगपुर  क्या  खाद्य

 लिए  कितने  एकड़  भूमि  जीत  की  गई

 किः
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भूमि  के  स्वामियों को  कितनी

 र  दि  क्षतिपूर्ति के  रूप  में  दी  गई  है  ?  उड़ीसा  राज्य  में  PERRY  मैं

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  प्रति  एकड़  जूट  का  औसतन  उत्पादन  कितना

 &2  एकड़  gar अलगे शन

 लगभग  2,4¥,000  रुपये  |  FAT  वर्ष  PEXLAXR  तथा

 १९५२-५३  की  अपेक्षा  उत्पादन  में  कुछ
 चोरी  की  खपत

 २०१.  श्री  बिश्वनाथ  राय  :  कया  खाद्य
 क्या  गत  वर्षों  की  अपेक्षा  इस  की

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  दन्क करगे  कि

 क्या  गत  वर्ष  १  अप्रैल  से  ३०  सितम्बर  तक
 किस्म  में  कोई  सुधार  हुआ  और

 जो  चीनी  खर्चे  हुई  थी  उस  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  इस  की  किस्म  को
 सुधारने

 के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  =] =7  ?
 इसी  अवधि  में  चीनी  का  खर्च  कुछ  बढ़  गया

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 जी  गत  वर्ष  की  भ्र पे क्षा  इसਂ  अवधि में  लगभग  RR 0  गांठें  प्रति  एकड़ |

 अ्रधात  १  भ्रप्रेल  से  ३०  १९५४  तक

 मिलों  से  स्वदेशी  चीनो  तथा  बन्दरगाहों
 से  जी  नहीं  ।

 आयातित  चीनी  ५६,०००  टन  अधिक  wait  तक  नहीं  ।
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 की  किस्म  को  सुधारने  के  परिवहन  सम्बन्धी  सुविधायें

 लिए  राज्य  सरकार  निम्न  कार्यवाही  कर
 २०५.  श्री  आर०  Fo

 रही
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  प्रगति  किस्म  जूट  के  क्या  राणाघाट  से  यात्रियों  तथा

 बीजों  का  वितरण  |
 माल  को  सीधा  झ्रासाम  भेजने  के  लिए

 गोलोकगंज  रेलवे  लाइन  को  प्राप्त  करने  के
 (२)

 निर्माण  ।  लिए--कम-से-कम  श्रीराम  रेल  सम्पर्क  के

 ~  खराब  रहने  तक--कोई  कार्यवाही  की  गई

 (3)  जूट  की  खेती  करने  लिए
 है  ;  और

 सुधार  करने  वाले  तरीक़ों  का

 जारी  करनाਂ  पंक्तिबद्ध  )  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए

 बोरा  तथा  बोने  वाली  मशीनों  स्तान  सरकार  से  कोई  प्रार्थना  की  गई  है
 ?

 पहियों  पर  चलने  वाली
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att

 क्रान्तियों  से  घास  ax
 :  तथा  जी  नहीं  t

 जूट  सड़ाने  के  तरीक़ों  में  सुधार  राणाघाट  से  गोलोकगंज  जाने  के  लिए  ई०  बी०

 का  निकालना  एवं  wae  (mifatata )  द्वारा  होकर  जाना  पड़ता

 उन  को  तैयार करना
 है  और  वहां  का  टिकट  नहीं  मिलता  ।  arent

 सड़क  परिवहन  संगठन  सम्मेलन
 रल  सम्पर्क  की  खराब  के  कारण  जो  माल  तथा

 पार्सल  रुक  गये  उन  को  रेल  तथा  नदी  के

 Row,  st  मगन  लाल  बागड़ी  :  क्या  मार्ग  से  भेजने  का  प्रबन्ध  किया  गया  art

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  अ्रासाम TH  सम्पर्क  पर  १३  LEY

 से  फिर से  काम  होने  लगा  है  ।
 राज्य  परिवहन  उपक्रमों  के

 अध्यक्षों  का  जो  सम्मेलन  डेदराबाद  में  १८  तथा
 सागवाड़ा  में  ठे  ली फोन  का  सार्वजनिक  कार्यालय

 १९  2eUr  को  हुआ  था  उस  म

 किन  किन  राज्यों  ने  भाग  लिया  तर  २०६,  श्री  भीखा भाई  :  क्या  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 उस  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  हुए

 ?

 सागवाड़ा  में  टेलीफोन  का
 रेलवे

 तथा  परिवहन  उपमंत्री

 जनिक  कार्यालय  कब  तक  खुल
 अलगे दान  )  att  तथा

 हिमाचल  कौर  जम्मू  तथा  काश्मीर  को  वहां  सार्वजनिक  कार्यालय  खोलने

 छोड़कर अन्य  सभी  भाग  क  तथा  ख  राज्यों
 में  देरी  का  क्या  कारण  है  ?

 ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  ॥

 संचार  उपमंत्री  राज  :

 सम्मेलन  में  दैनिक  कार्य  संचालन
 तथा  ,  फगवाड़ा  जो  कि  एक

 तथा  श्रम  सम्बन्धी  बहुत  सी  समस्याओं  के  बारे
 मध्यस्थ  स्टेशन टेलीफोन  का  सार्वजनिक

 में  विचार  किया  गया  ।  जैसे  ही  इस  सम्मेलन  की  कार्यालय  खोलने  के  लिए  टेलीफोन  की  दोहरी

 weaver  अंतिम  रूप  से  तैयार  वैसे  ही  लाइन  डालने  से
 पुर्व  बांसवाड़ा

 तथा  डूंगरपुर के

 उसे  संसद्  के  पुस्तकालय  में  रखा  जायगा |  बीच  भूतपूर्व  राज्य  की  लाइन  के  पुननिर्माण  की
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 संचार  उपमंत्री  राज  बहादुर  )
 :

 आवश्यकता  आगामी  वित्तीय  वर्ष
 में  इस

 कार्य  के  प्रारम्भ होने  की  संभावना  है  ।  जी  नहीं

 रतलाम-बांसवाड़ा  का  कार्य राजस्थान  के
 लिए

 डाक  तथा  तार  कार्यालय

 २०७.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  संचार
 प्रगति  पर  है  कौर  ३१  १९४५४  तक

 उस  के  पूरा  होने
 की

 संभावना  है
 ।

 जहां
 तक

 मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बांसवाड़ा-उदयपुर  के  बीच  दूर-सवार  का

 चालू  वर्ष  में  राजस्थान  कितने  सम्बन्ध  है  बांसवाड़ा  डूंगरपुर  के  बीच

 संयुक्त  डाक  तथा  तार  घर  भूतपूर्व  राज्य  की  लाइन  के  पुननिर्माण  की

 कौर  टेलीफोन  कार्यालय  खोलने  का  विचार  आवश्यकता  है  जिस  के  आ्रागामी  वित्तीय  वर्ष  सें

 और  प्रारम्भ  किये  जाने  की  संभावना है  ।

 किन  किन  स्थानों  पर  ये  खोले

 जायेंगे  ?  बांसवाड़ा  जिले  में  टेलीफोन

 संचार  उपमंत्री  राज  २०९.  श्री  भो वा भाई  :  क्या  संचार  मंत्री

 डाकघर  VRo  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभागीय  तार  घर
 कोई  भी  भारत  सरकार  द्वारा

 क्षेत्र  संचार
 प्रशासन

 को  हथियाने से
 संयुक्त  डाक  तथा  तार  घर  Yo

 बांसवाड़ा  जिले  के  किन  किन  स्थानों  में

 सार्वजनिक  टेलीफोन  २८

 aa  तक  जो  संयुक्त  कार्यालय  तथा

 संवैधानिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोले  गये  सल् लो पट  तथा  १  में

 उन  की  सुची  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  टेलीफोन  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  के  क्या

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६४५]  ।  कारण  कौर

 vat  इन  स्थानों  पर  फिर  से
 खोले

 इस  के  बारे  में  तो  वास्तव में  तभी
 टेलीफोन  लगाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  जांच

 पता  चलेगा  जब  कि  इन  के  बारे  में  पूरी  जांच  कर  रही है  ?
 हो  जायेगी  ।

 संचार  उपमंत्री  राज
 :

 टूर-संचार

 Rod.  श्री  क्या  संचार  दिया  कौर  पड़तापुर

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 केवल  बड़ोदिया में  ही  टेलीफोन

 कया
 बांसवाड़ा

 का  एक  ओर  तो  की  सुविधायें  थीं  ate  व्यवस्था
 को

 हाथ  में

 रतलाम  से  तथा  दूसरी  दौर  उदयपुर  से  टेलीफोन  लेनें  पर  जब  यह  देखा  गया  कि  यह  लाभकारी

 है  इस  को  बंद  कर  दिया  ।

 गया  है
 ।

 में  टेलीफोन  लगाने  की  मांग  की  गई  तो  इस यदि
 तो  यह  कार्य  कब  पुरा

 होगा  ?  की  जांच  की  जायगी
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 फलों  को  हानि  अपनी  आगामी  बैठक  जो  कि  दिसम्बर के

 Ro  श्री  कर्णों  क्या  खाद  किसी  सप्ताह  में  होने  वाली  विचार  करेगी  ।

 किन्तु  सरकार  ने  पहिले  ही  चीनी  तथा  गन्ने  के तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उत्पादन  की  वृद्धि  करने  के  उपाय  प्रारम्भ  कर
 राजस्थान  में  a  विद्वेष

 दिये  हें  जिस  से  विदेश  यथासम्भव  शीघ्रता  से
 बीकानेर  तथा  तो धपु  जो  कि  रेगिस्तानी

 स्वावलम्बी  बन  सके  |  ग्रन्थि  कृषि  का  आन्दोलन
 क्षेत्र  में  १६५४  में  ने

 फसलों  को

 कितनी  हानि  पहुंचाई  wiz
 प्रारम्भ  कर  दिया  गया है  ।  नलकूपों  के  द्वारा

 उत्तरोत्तर  बड़े  पैमाने  पर  सिचाई  के  लिये  भ्रमणी
 REUY  में  टिड्डी-विरोधी

 सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  तथा  इस  उद्योग  के

 वासियों  पर  कितना  व्यय  हुमा  है
 ?

 लिये  wry  लाख  टन  की  अतिरिक्त  क्षमता  की

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 अनुमति  दी  जा  चुकी  है

 ।
 है  कि  यदि

 राजस्थान  में  REUv  में  टिड्डियों  ने
 पहिले  नहीं  तो  आगामी  तीन  चार  वर्षों  में

 फसलों  को  कितनी  हानि  पहुंचाई  है  इस  के  बारे  हम  उद्देश्य  की  प्राप्ति  कर  सकेंगे
 |

 में  विस्तृत  रूप  से  wat  पता  नहीं  लगा  है  ।
 कोयले  को  खानों  के  लिये  चिकित्सालय

 अगस्त  के  भ्रांत  तक  तो  न  होने के  बराबर  हानि
 २१२.  श्री  के०  सी ०  सोनिया  क्या

 हुई  थी  ।  उड़ते  हुए  दलों  के

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 स्वरूप  हुई  कुछ  हानि  की  सुचना  तो  मिली  थी

 किन्तु  कितनी  हानि  हुई  इस  के  ales  at  तक  कोयला  निकालने  के  उद्योग  के

 अप्राप्य हैं  ।
 विभिन्न  प्रदेशों  में  वर्ष  PERU  में  कुल

 राजस्थान  के  शभ्रनुसूचित  कितने  कोयला  खनिक  काम  पर  रहे

 बतानी  क्षेत्रों  में  तो  भारत  सरकार  द्वारा  तथा  उन  प्रदेशों  के  नाम  जिन  के

 कृषि योग्य  क्षेत्रों  राजस्थान  सरकार  द्वारा  art  अस्पताल

 टिड्डी  विरोधी  कार्यवाही  की  जाती  राज्य  उन  प्रदेशों  के  नाम  जहां  अ्रपस्तालों

 सरकार  तथा  भारत  सरकार  के  व्यय  सम्बन्धी  के  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा

 विस्तृत  ates  अभी  तक  प्रायः  हें  क्योंकि
 उन  प्रदेशों  के  नाम  जहां

 वे  tt  तक  तेयार  नहीं  हैं  ।  भन्ती  फिर  भी
 निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  हू  ?

 ऐसा  अनुमान  हू  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में
 श्रम  मंत्री  (sto  कण  Fo

 अनुमानतः  १८  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  ।
 वर्ष  १९५३  में  भारत  के  विभिन्न

 चीनी  उद्योग  के  लिये  विकास  परिषद्  राज्यों  में  कोयलें  की  खानों  में  काम  करने

 4.0  श्री  Fo  alo  सोनिया :  क्या  वाल  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नलिखित

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छिपा  बिहार  2,988,000

 करने  फि  सरकार  चीनी  उद्योग  की  विकास  परिश्रमी  बंगाल  ९५,७००

 मध्य  प्रद  दा
 परिषद  की  सिफारिशों  के  प्रकाश  में  कितनी  a  RX,Ro0

 श्रवेघि  तक  देश  को  स्वावलम्बी  बनाना
 हैदराबाद  १५,८००
 विंध्य  प्रदेश  ७,६००

 चाहती  है  ?
 G,900

 ऑ्रासामਂ  ,V00 कृषि  मंत्री  पी०  एस०
 राजस्थान

 विकास  परिषद्  द्वारा  ९  १९५४  को
 २००

 गुए निन  eens,

 fraat  उपसमिति  के  प्रतिवेदन  पर  परिषद्  दल  जोड़  ४१,२००
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 (2)  कोयला खान  कल्याण  निधि
 कोयला  क्षेत्र  का  नाम

 ने  निम्नलिखित  स्थानों  पर  अस्पताल  स्थापित
 की  संख्या जहां

 किं  hoc

 ताल/दवाखाने
 चल

 रहे  ह

 झरिया  को

 बोकारों  कोयला-क्षेत्र
 ५  जगजीवन  नगर  में  १८०  शेयरों

 कानपुर  (1
 का  केन्द्रीय  अ्रस्पताल

 कटरस  में  १८  का

 शिक
 परिश्रमी

 feat  में  १८  शायरों  का  प्रादेशिक
 रानीगंज  कोयला-क्षेत्र  ११२

 अ्रस्पताल ;

 कटरस में  €  शेयरों  का  क्षयरोग
 १.  सम्बलपुर  कोयला-क्षेत्र

 २.  तालमेल  पी
 X.  भूली  उपनगर  में  एक  दवाखाना  ।

 मध्य ख  मुगमा
 पेंच  घाटी  कोयला-भ्रंश  १७

 कपासरा में  एक  दवाखाना  |
 कोरिया

 afsadl

 विंध्य रानीगंज

 रीवा  कोयला-क्षेत्र
 चोरा  में  १८  दौ याओं  का  एक

 प्रादेशिक  ग्र स्प ताल  ;  हैदराबाद

 २.  सियरसोल में  १८  ध. बयथाओ्रों  का  एक

 प्रादेशिक  झ्र स्प ताल  ;

 ३.  सियरसोल  में  €  शेयरों  का  एक  खासी  जिउतिया
 कोयला-क्षेत्र

 क्षयरोग  चिकित्सालय  ।  नागा  |
 पण  डाल्टन  गंज  कोयला

 (२)  विभिन्न  राज्यों  में  कोयला-खदान
 ed  पै

 ह के  स्वामियों  द्वारा  स्थापित  दवाखानों

 तालों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  सुचना  निम्न  कुल  जोड़  रे

 में  दी  जाती है
 ~——

 णा  कोयला खान  श्रम  कल्याण  निधि

 कोयला-क्षेत्र  का  नाम  उन  कोयला-खदानों
 ara  निम्नलिखित  अस्पताल  बनायें  जा

 की  संख्या  जहां
 रहे  हें

 ताल/दवाखाने  चल  ee

 गहे  पश्चिमी

 रानी  गंज

 १.  झरिया  कोयला-क्षेत्र  eg  कल्ला  में  १६०  चैथाश्रों

 eee  हि  का
 ै  २०

 का  एक  केन्द्रीय  अस्पताल
 |
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 समय  वह  राज्यवार  कितने  एकड़

 पच  घाटा  कोयला-क्षत्र  है  जिस पर  तब  से  खेती की  गई  है
 ?

 जगाई  म  ३०  दयाश्रों का प्रादेशिक का  प्रादेशिक  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख

 अस्पताल  |  सूचना  निम्नलिखित

 विन्ध्य
 उत्तर  प्रदेश  R199,  भ्र  एकड़

 में  ३०  शायरों  का  एक  प्रादेशिक  मध्य  प्रदेश
 अस्पताल  |

 2€, 43  ”

 मध्य  भारत  RS, PUR  1.0

 निम्नलिखित  स्थानों  में  कोयला
 रे,०  %&o  |

 खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अस्पतालों  के
 23,42  ”

 निर्माण पर  विचार किया  जा  रहा  है

 22,193,208  एकड़
 लाका

 बोकारो  कोयला-क्षेत्र

 एक  ४५०  पलंग  वाला  प्रादेशिक  ग्र स्प ताल  |

 दस  esate  बनाये  गरे  लगभग
 सारे  क्षेत्र  में  कृषि  होती  ह ै। केनपुरा-रायगढ़  कोयला-क्षेत्र

 ३०  या या थ्री
 की  एक

 प्रादेशिक

 भारतीय  जहाज
 अस्पताल

 कराची  स्थित  रामकृष्ण  मिशन  २१४.  श्री  आर०  एन०  सह  क्या

 रुग्ण  लय  म  ३०  शायरी का  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 Zo  बी०  वाड  |

 ge  के  बाद  से  तक समय

 कोरिया  कोयला-क्षेत्र
 कितने  भारतीय जहाज  डूब  हूं

 ३०  पलंग  वाला  एक  प्रादेशिक  वे  कहां  कहां  डूबे
 कौर

 अस्पताल  उन  में  से  कितने  जहाजों  का  उद्धार
 का

 उपयुक्त  सूचना  में  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किया गया  है  ?

 चलाये  जानें  वाले  भ्रस्पताल  शामिल  नहीं  हैं
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att

 तथा  कोयले  खदान  राज्य  सरकारों
 wie  शौर

 द्वारा  निर्मित  किये  जाने  वाले  ग्रीवा  प्रस्तावित
 ए  म०  एस०  बम्बई

 अस्पताल भी  शामिल  नहीं  हैं  ।
 क्षेत्र के  अन्दर

 केन्द्रीय  टक्कर  संगठन

 २१३.  श्री  आर  एन०  fag  क्या  २.  एस०  एल०  लक्ष्मी  बम्बई

 क्षेत्र के  अन्दर
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  FAT

 ५४
 करेंगे कि  बम्बई  रमें ३.  एम०  एफ ०  वा०  कुमुद

 केन्द्रीय ट्रैक्टर  संगठन  द्वारा  कोलाबा से  परे

 कितनी  कमी  का  राज्यवार उद्धार
 ्
 सर्द

 %  एल०  दूसरों  हुगली  नदी
 कौर
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 }  टेलीफोन  का  निर्माण
 ४५.  एस०  एस०  रामदास  बम्बई  पत्तन

 से  परे
 २१५.  श्री  कया  संचार  मंत्री

 ६.  एस०  ato ०  वि  ्र USING 1८ 1.0  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १५
 पत्तन म॑  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के

 ७.  एस०  टी ०  बलों  ग्रीन  टेलीफोन  तथा  स्वयंचालित  एक्सचेंज

 लाइनों  के  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य

 ८.  एस०  एस०  जानकीਂ  बम्बई  म
 ~

 इन  लाइनों  की  प्राप्ति  कहां  तक

 खंडेरी  द्वीप  के
 हुई

 प्रकादास्तम्भ
 संचार  उपमंत्री  राज  बहादुर  ):

 से
 ६

 मील
 परे

 ate  ग्रपेक्षित  सूचना  का  विवरण

 तीन  ।

 att  दिया

 जा  रहा

 मूल  लक्ष्य  पुनरीक्षा  क्ष्य  वास्तविक  निर्माण

 माणा

 लियोन

 ZEYQ—UR  QY,oo090  २४,०००  BP,os

 PEYR—-NI दे  RY¥,oo0  २४  000  RR  CCS

 ०0,000  ० BEARS  २४,०००  RXR

 QEYV—AY  BY,coo  Yo  000  VERON

 Pau

 PEXY—XE  RY,900  Go  900

 एक्सचेंज  लाइन

 PEYW—UR  32,000

 PEXV—YR  ११,०००  5,000

 PEYR-YV  १५,६००  PX, Roo

 ee Sot © 4  ह  000  2%, 400

 १९५४

 PEYY—-UE  ३४,०००  ल

 it tnt  rr
 20,000

 श्रीलंका  का  रेਂ  '
 faz  मंडल  क्या  भारतीय  रेलवे  अधिकारियों

 २१  Sf  को  गिडवानी  :
 के  एक  दल  को  श्रीलंका  में  भेजने  का  निर्णय

 बहादुर  सिह  किया  war  तथा

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  यदि  तो  वे  कब  भेजे  जायेंगे  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपयंत्री

 श्रीलंका  के  रेलवे  शिष्ट-मंडल  :  लंका के  रेलवे  शिष्ट-मंडल

 जिस  ने
 कुछ

 समय  पूर्व  इस  देश  की  यात्रा  की  की  यात्रा  सद्भावना  मंडल  तथा  भारतीय  रेलों

 यात्रा  का  क्या  प्रयोजन  के  कार्य  का  अध्ययन  करने  के  रूप  में  थी  |
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 जी  नहीं  ।  यदि  तो  वे  क्या  हैं  ?

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्रम  मंत्री  के०  के०  :

 शप  समझोता  उड़ीसा

 तथा  .  यह  पश्चिमी  बंगाल
 RL.  श्री  लक्ष्मीधर  जेना  :  क्या

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :
 की  सरकार  के  क्षेत्राधिकार का  मामला  है  ।

 उन  से  अपेक्षित  सुचना  देने  की  प्रार्थना
 की

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  एक

 श्रम  समझौता  पदाधिकारी नियुक्त  किया

 गई  है  ।  प्राप्ति  के  ७  सभा  पटल

 पर  रखा  जायेगा

 यदि  तो  किस  अवधि  तक  वह
 १९५४  में  डाकघर

 वहां  रहा

 क्या  वह  aa  भी  वहां  तथा
 २१९.  श्री  बहादुर  क्या  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 हें
 ?

 PEN  में  अब  तक  कितने
 डाकघर

 खोले  कौर

 मंत्री  के ०  के०  च  क्या  भी  २०००  से  भ्रमित

 a  एक  पदाधिकारी  को  लगभग
 जन  संख्या  का  कोई  TAT  गांव  या  ग्राम-समूह

 तीन  वर्ष  के  लिये  उड़ीसा  में  रखा  गया  था  ।
 है  जहां  डाकघर  नहीं  है  ?

 जी  नहीं  ।

 संचार  उपमंत्री  राज  :

 मितव्ययता के  लिये  इस  पद  को

 मई  PEUX  में  उड़ा  दिया  गया  क्योंकि  पुरे

 १  १९५४  के  पश्चात  २,१५२

 नये  डाक  घर  खोले  गये  |

 समय  काम  करने  वाले  समझौता  पदाधिकारी

 के  योग्य  वहां  काम  नहीं  था  ।  समझौता  जी  एक  जिस  में

 २,०००  से  जन-संख्या  के  उन  गांवों ग्रा सन सोल  के  अ्रधिकार-क्षेत्र  को

 उड़ीस तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  की  नामावली  दी  हैं  जिन  में  डाक घर  की

 चाय  मज़दूरों  की  मृत्य  परिशिष्ट  १,  war  संख्या  ६६]

 २१८.  श्री  तुषार  चटर्जी :  क्या  श्रम
 है  कि  २,०००  से  अधिक  जन  संख्या

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  ग्राम-समूह  के  बारे  में  योजना  ३१  मैच

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय
 PENG  तक  पूर्ण हो  जायेगी ।

 मजदूर  कांग्रेस  की  पश्चिमी  बंगाल  समिति

 से  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिस  में
 रेलवे  सेचाप्रें

 उन  सहस्रों  मजदूरों
 की

 मृत्यु  का  उल्लेख  है  Xo  श्री  टी ०  के०  चोथ री ईन  क्या

 जो  चिमी  बंगाल  में  gars  स्थित  तान  चाय  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बाग  में  बाढ़  के  फल  स्वरूप  झ्रगस्त  gays 7 में
 vat  निकट  भविष्य  में  पूर्वी

 हुई  रेलवे  की  बंदेल-बरहड़वा  लूप  लाइन  पर

 क्या  सरकार  नें  दुर्घटना  सम्बन्धी  नीमतीता  स्टेशन  से  श्रागे  रेलवे  सेवा  पुनः

 समस्त  तथ्यों  की  पुष्टि  कर  ली  कौर  आरम्भ  करने  का  कोई  विचार  ग्रोवर
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 क्या  नीमतीता  स्टेशन  को  फरक्का  जंकशन  का  हाता  बढ़ाने  का  कार्य  आरम्भ  हो

 तथा  बरहड़वा  स्टेशनों  से  मिलाने  के  लिए  गया है  ;

 किसी  वैकल्पिक  मार्ग का  भू मापन  feat
 यदि  तो  कब  ;

 गया है  ?  निर्माण-किये  किस  प्रकार  का  हैं

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमसंत्रो  और  तथाकथित  रेलवे  जंकशन की  रेल  डिब्बों

 water)  :  बन्दे-बरहना  क्षेत्र  में  की  व्यवस्था  को  कहां  तक  बढ़ाने  का  लक्ष्य

 नीमतीता  से  धूलिया  गंगा  तक  रेलवे  कौर

 पुनः  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन
 a
 हूं  |

 तथाकथित  काय॑  के  पूर्ण  होने  का

 निर्धारित  दिनांक  क्या  है  ?
 नीम तीता  तथा  तिलमांगा  के  बीच

 एक  अन्य  मागं  का  भूमापन  हो  रहा  है  |  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्रो  (att

 कटनी-मेठवाड़ा  सटो
 :  से  कटनी  क्षेत्र में

 जिस  में  अधिकतर  कटनी  हो  कर

 चौधरी  क्या  जाने  वाले  कोयले  के  डिब्बे  होते  के  लिए

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  आवश्यक

 )  क्या  मध्य  रेलवे  के  कटनी-मेठवाड़ा  ara  की  स्थिति  निम्न  है
 बाण

 हाता-निर्माण-कार्य  सिगनल  तथा  लाइन

 ् कायें  का  ना  न
 के  पूर्ण

 होने  का
 मिलाने के  art  को

 दिनांक  पूर्ण  करने  का  दिनांक
 सताता

 कटनी  दक्षिण--दो  अतिरिक्त  लाइनों  कीं

 व्यवस्था

 कटनी-पूर्वी  रेलवे  पर  नये  कटनी  जंक्शन  दे  Gok  रग  Coat  Od  ३१-७-५५

 तथा  मध्य  रेलवे  पर  कटनी-दक्षिण

 को  मिलाने  वाली  लाइन  की  व्यवस्था

 पूरी की  गई  R2—V—YY कटनी  जंकशन--हाते  में  लूप

 लाइन की  व्यवस्था

 कटनी-मेरवाड़ा--हाते  में  अतिरिक्त  RR  रेल  े  १-रे-५६

 धागों  की  व्यवस्था  |

 PENNE  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  किया  जा

 रहा है  ।

 की  हैकि  मध्य  भारत  के  अनुसार  कटनी  सोहो कर  जाने  वाला  कोयला

 कोयला क्षेत्रों  से  कोयले  के  उत्पादन में  प्रति  तथा  साधारण  यातायात  प्रति  दिन  लगभग

 Wi9¥  से
 ४८०

 डिब्बे  तक  का  होगा  |
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 आलू-उत्पादन  की
 जा  रही  सर्व रिपोर्ट  जांच  के  बाद  ही

 २२२.  श्री  क्या  खाद्य  तथा
 इस  लाइन  के  मागं  निर्माण  के  सम्बन्ध  में

 निश्चय  किया  जा  सकता  है  ।

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 विगत  पांच  वर्षों  में  विभिन्न
 सड़कों  पर  पुल

 राज्यों  के  चालू-उत्पादन  के  तुलनात्मक  ५  २२४.  पंडित  एस०  सी०  क्या

 क्या  atk
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  राज्यों में  उत्पादन कम  है  ३०  १९५४  तंक

 वर्षीय  योजना  के  अधीन  सड़कों  पर  कितने वहां  उस  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार क्या

 कार्यवाही  करेगी  ?  बड़े  पुल  बनाये  जा  चुके

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  इस  वर्ष  के  पन्त  तक  सड़कों पर

 कितने  बड़े  पुलों  का  निर्माण  पूरा  हो
 एक  विवरण  जिस  में  प्राप्य  सुचना

 सम्मिलित  सभापटल  पर  रखा  जाता है  |  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  कुल

 कितना  धन  नियत  किया  गया  कौर परिशिष्ट  १,
 अनुबन्ध  ६७]

 ३०  १६५४  तक  कितना चालू के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  सरकार  निम्न  कायंवाही  कर  रही  घन  व्यय  हुजरा  है
 ?

 (१)  उप यूं वत  प्रकारों  के  श्रालूश्रों  का  रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 विकास  ;  a  लगेगा  )  २६

 (2)  पौधे  लगाने  के  लिए  पर्याप्त  १३  ॥

 मात्रा  में  उत्तम  प्रकार  के  योजना  में  पुलों  के  निर्माण  के  लिए

 maa  बीज  की  लगभग  ८  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध है  ?

 (२)  सिंचाई  की  ak  १  १९५१  से  ३०

 (¥)  उपयुक्त  खाद  की  व्यवस्था  |  १९४४  तक  लगभग  ३  करोड़  रुपये  व्यय
 a

 हुए हू  ॥ नई  राव  लाइन
 टिप्पण  सुचना  का  सम्बन्ध  केवल

 २९  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  उन  पुलों  से  है  जो  राष्ट्रीय
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पथों  तथा  राष्ट्रीय  राजस्वों  को

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  भारत  छोड़  कर  उन  प्राय  सड़कों  पर  है|

 में  इंदौर  से  धार  हो  कर  दोहद  तक  एक रेलवे  जिन  का  वित्तीय  उत्तरदायित्व

 लाइन  बनायी  कौर  केन्द्र  ने  ह». क  ऊपर  लिया  है  ।

 यदि  तो  इस  लाइन  पर  बनाये  यनीसेफ  से  दू  की  प्राप्ति

 जाने  वाले  मुख्य  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  ?  २२५.  श्री  धूपिया :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 :
 ae  इन्दौर  से  धार  यूनिसेफ  की

 होते  हुए  दोहद  तक  रेलवे  लाइन  की जांच  राष्ट्रीय  शिशु  आपात  ने  भारत  को

 पड़ताल  हो  चुकी  है  site  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  SEY XY  के  बनने  वाली
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 तथा  दूध  पिलाती  में  वितरण  यूनीसेफ  के  इस  दुग्ध-चूर्ण  का

 के  मलाई  उतारे  हुये  दूध  वितरण  प्रसूति  तथा  शिशु  कल्याण

 का  कितना  चूर्ण  देना  नियत  किया  है  ;  अनाथालयों

 यदि  कोई  कोटा  निर्धारित
 किया  तथा  अन्य  दिशा-कल्याण  संस्थानों  द्वारा

 किया  जा  रहा  है  ।  प्रभाव  के  क्षेत्रों  में  सम्बद्ध
 गया  तो  उस  में  से  कितना  भारत  चुका

 a
 qi;

 राज्य  सरकारों  द्वारा  खोले  गये  दलिया-कांगो

 ग्राही  देने  के  केन्द्रों  अथवा  गैर-सरकारो

 इस  में  से  अब  तक  कितने  का
 एजेंसियों  द्वारा  भी  इस  का  वितरण  किया

 वितरण हो  चुका  है  ;
 जाता हूँ  ।

 अरब  तक  कितने  शिशुओं  तथा
 दीतोष्णनियंत्रित  डिब्बे

 माताओं  को  यह  दूध  दिया  गया  है  ;  और

 २२६.  श्री  टी०  सुब्रह्मण्यम  :  क्या  रेलवे

 यह  दूध  किस  माध्यम  द्वारा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 PEYR-UY PEXR-K}

 स्वास्थ्य  मंत्री  मारो  :  में  कितने  नये  शीतोष्णनियंत्रित  fest  प्रयोग

 यूनीसेफ  ने  PEYS-UY  में  वितरण
 में  लाये गये

 करने  लिए  सितम्बर  FaRR  में  ६,४००
 इस  पर  कितना  व्यय  gard  ;

 शाट  टन  सपरेटा  पाउडर  नियत  किया  था  ।
 अर

 इसी  काल  में  वितरण  के  लिए  सितम्बर  eUy

 में  पौर  ५,०००  ६...  टन  नियत  किये  गये  हैं  ।  क्या  उन
 से  होने  वालो  अय

 उन  पर  हुये  व्यय  के  अनुकूल हूं
 ?

 समूची  नियत  मात्रा  अब  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्रो
 तक  लगभग  ¥,aG0  द... ५  टन  भारत  UT

 :  १९५२-५३ में  २१
 चुके

 हैं
 |

 PEXR-UY  में  २१  ।

 १९५४ के  पन्त  तक  लगभग  Cok  करोड़  रुपये  ।

 सपरेटा  को  २,७६७  टन  चूर्ण  राज्यों  को  दिया
 दीतोष्णनियंत्रित  श्रेणी से

 गया  था  ।  यह  विदित  नहीं  हैं  कि  राज्यों  ने
 १९५२-५३  में  लगभग  २,६४९  हजार  रुपये

 वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  इस  चुप  का
 की  VENI-UY  में  लगभग  Si EUM

 उपभोग  क्योंकि  wil  वांछित

 सूचना  राज्यों  से  प्राप्त  होनी  ।
 हजार  रुपये  की  राय  हुई  ।

 क्योंकि  यात्री  गाड़ियों  में

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  नियंत्रित  डिब्बों  को  चलाने  की  लागत  के  अ्रांकड़े

 यूनीसेफ  के  इस दुग्ध-चणं  से  लगभग
 पुथल  नहीं  रखे  इसलिए  यह  सूचना  कि

 RRA RSX  शिशु  तथा  मातायें  प्रति  दिन
 उनसे  होने  वाली  राय  उन  पर  हुये  व्यय  के

 लाभ  उठाती  zt
 प्रतिकूल  है  या  प्राप्य नहीं  है  ।

 488LSD
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 विषय  सूची

 खण्ड ८,  अंक  2  स ेपे  १५--१५  नवम्बर से  ३  १९५४

 स्तम्भ

 अक  १५  १९५४

 श्री  रफी  mene  किस  तथा  श्री  नाडिमत्त  पिल्ले  का  निधन  नद

 अक  १६  १९५४

 पटल  पर  रखे  गये  Ta—

 र ् घ्र्के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 gk विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  झलकती

 टिन  की  चादरों  के  कारण  मूल्यों  के  बारे  में  प्रदान  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय का  संकल्प  संख्या  एस०  सी०  (a)-R

 (१३२) /  ५४,  दिनांक  २३  अक्टूबर  2EY¥

 विहित  कालावधि  के  भीतर  कतिपय  दस्तावेज  पटल  पर  न  रखें  जा  ~  के

 कारणों का  विवरण

 मोटर  गाड़ी  लीफ-स्प्रिंग  उद्योग  के  बारे  में  प्रफुल्ल  wa  का  प्रतिवेदन  2o

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  संकल्प  संख्या  22 (2) eo  बी ०५४

 दिनांक  €  PeUv  १०

 2o भारतीय  saen  अ्रधिनियम  के  अ्रधीन  अधिसूचना

 चलचित्र  अ्रधिनियम  के  अधीन  अधिसूचना  20

 समद्र  सीमा  शल्क  अ्रधिनियम  के  अधीन  श्रधिसचनायें

 We  तथा  संशोधन  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  के

 समक्ष दिये  गये  साक्ष्य  र

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  की  aaa  बांट  द
 इ
 बारे  में  याचिका  ११-१२

 १२-१४ स्थगन  WEI ——AT« ST  सरकार  के  बारे  में

 सरकारी  भू-गहिरी  संशोधन  विधेयक--प्रवर  समिति  को  सौंपा

 गया  QV—ES
 ?

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  ( seit)
 नति शे शव वियना  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  में  विचार  करने  का  प्र सर  न  स्तव--असमाप्त  ६८-१०६
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 अक  —TIATT  १७  AAKAT,  १९५४  स्तम्भ

 पटल  पर  रख  गय

 परिसीमन  आयोग  भारत  अन्तिम  संख्या  १७,  १८
 १€

 भारतीय  शस्त्रास्त्र  विधेयक  पर  रायें  20

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  याचिका

 सभा  का

 सिर  में  पुरःस्थापन  प्रस्थापित  विधेयकों  का  आशय  Por—%o

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  के  लिये  समय  नियतन  PQo— LY

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  द्वारा

 वंदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रसमाप्त

 भक  V——TNTRATT  १८  १९५४

 पटल  पर  रखे  गये

 झाइवासनों शादी  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही का  विवरण
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 उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 के०  के०

 भारी  कमी  होती है  ।  सरकारी  जांच  के  अनुसार  का  ध्यान  २२.  तारीख  तथा  उसके  परमार्थ

 यह  ज्ञात
 हुआ  है  कि  यदि  किसी  बैंक  ने  सरकारी  के  दिनों  के  कार्यक्रम  की

 दिलाना
 चाहता

 आदेशों  के  आधार  पर  किसी  के  वेतन  में  कोई  सबसे  पहले  दंड  प्रक्रिया  संहिता  सम्बन्धी

 कमी  की  है  तो  उन  कर्मचारियों  को  की  गई  प्रस्ताव  पर  विचार  होगा  ।  aaa  एक

 कमी  के  अनुसार  विद्वेष  भत्ता  देकर  उस  संकल्प  तथा  दो  विधेयक--रबड़

 कटौती  को  पूरा  किया  गया  हैं  |  परन्तु यह  सच  विक्रय  विधेयक  तथा

 है
 कि

 मूल  वेतन  में
 कमी  कर

 दिये  जाने  के
 कॉफ़ी  विक्रय-विस्तार  बन  )

 कारण  बहुत  से  लाभ  जेसे  भविष्य  आते  हें  हालांकि  कार्यक्रम  परिचालित  कर

 तथा  उपदान  आदि  पर  इसका  प्रभाव  दिया  गया  है  परन्तु  मेंने  फिर  भी  यह  उपयुक्त

 पड़  सकता  हैं  ।  परन्तु  क्योंकि  ये  लाभ  अभी  समझा  कि  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इने

 मिलने  वाले  नहीं  हें  इसलिये  श्री  राज्याध्यक्ष  विधेयकों  की  ओर  दिला  दू  |

 का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  यह  विचार  किया
 सदन  के  समक्ष  एक  महत्वपूर्ण  संकल्प

 जा  सकती है  कि  कर्मचारियों  को  इस  हानि  से

 है  जिसे  उसको  एक  निश्चित  समय  तक  पारित
 केसे  बचाया  जा  सकता  हैं  ।  इसलिये  सरकार

 कर  देन हैं  ।
 कर्मचारियों  को  पूर्ण  आश्वासन  देना  चाहती

 है  कि  अन् तक लीन  समय  में  हुई  हानि  को  श्री  अशोक  मेहता  द्वारा  उठाये  गये

 प्रदान  के  सम्बन्ध  में  में  अज  चार  बजे  अपने
 पुरा  करने  के  लिये  श्री  राज्याध्यक्ष  की

 fart  पर  भूतलक्षी  प्रभाव  से  कार्य  प्रारम्भ  कक्ष  में  कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  की  बैं  क

 होगा  |  बुला  रहा  हूं  ।  अन्तिम  निर्णय  उक्त  समिति

 करेगी ।

 सरकार  सभी  बंक  कर्मचारियों  तथा  वाण्जणयाागग ep

 उनकी  संस्थाओं  से  प्रार्थना  करती  हैं  कि  वे
 (०  आन्ध्र  के  बारे  में  राष्ट्रपति

 श्री  राज्याध्यक्ष  को  पुत्र  सहायता  प्रदान  करें

 जिससे  कि  वह  दोनों  पक्षों  की  बात  को  सुन  कर
 की  उद्घोषणा  सम्बन्धी

 संकल्प कोई  सही  रास्ता  निकाल  सकें  ।  शीघ्र  जांच

 किये  जाने  का  आदेश  ही  इस  बात  का
 आचायें  कृपा लानी  व  पुरनिया )

 हरण  हैं  कि  सरकार  sa  विषय  को

 शीघ्र  ठीक  प्रकार  से  सुलझाना  चाहती  है  |
 इस  विषय  से  सम्बन्धित  कुछ  पत्रों  के  दिये

 जाने  के  विषय  में  मेंने  प्रार्थना  की  थीं  ।
 श्री  राज्याध्यक्ष  के  प्रतिवेदन  पर  जो  आदेशਂ

 गह-कायम  राज्य  मंत्री
 जारी  होंगे  वे  काफ़ी  लम्बे  समय  तक  चालू

 :  राज्यपाल  ने  जो  प्रतिवेदन
 रहेंगे  जिससे  कि  बैंक  कर्मचारी  इस  विषय  पर

 पति  को  भेजा  है  वह  एक  गोपनीय  दस्तावेज़
 पुर्नविचार  कर  सकें  कि  यह  जांच  उन्हीं  के  लाभ

 हैं  तथा  उसको  हहे  प्रस्तुत  करना  लोक-हित
 के  लिए  है  |

 ee
 में  नहीं  होगा  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे

 सभा  HT  कोय  संविधान  के  अनुच्छेद  ३५६  के  अनुसार  वह

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  गृह  मंत्री  एक  गोपनीय  दस्तावेज़  नहीं  है  ।  यदि  सरकार

 के  संकल्प  पर  विचार  होने  से  पहले  में  सदस्यों  किसी  उद्घोषणा  की  स्वीकृति  सभा  से  चाहती ?
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 है  तो  उसे  उससे  सम्बन्धित  पत्रादि  को  सभा  के  के  विरुद्ध  शन  कर  सकते  हैं  परन्तु  जब  हम

 समक्ष
 प्रस्तुत  किया  जाना  अवश्यक  है  जिससे  इस  वाद-विवाद कर  रहे  हें  तब  यह

 कि  सभा  यह  जान  सके  कि  बताये  गये  कारण  हमारा  अधिकार  हो  जाता  है  कि  हमਂ  दूसरे

 पर्याप्त  हें  या  नहीं  ।  संविधान  में  यह  नहीं  दिया  स श ट्र्ज स्यों  को  अपने  पक्ष  में  लेने  के  लिए  प्र

 गया  है  कि  वह  एक  गोपनीय  दस्तावेज़  है  दली  तके  उपस्थित  करें  ।  हमें  यह  देखना  है

 राष्ट्रपति  ने  भी  उसी  के  आधार  पर  यह  कि  यह  उद्घोषणा  राज्यपाल के  प्रतिवेदन  के

 उद्घोषणा की  है  ।  अनुसर  उपयुक्त  है  अथवा  नहीं  और  संविधान

 eye  महोदय
 :

 में  इस  तंक  की  के  अनुकूल हैं  या  नहीं  |  इसके  लिये  हमें

 पाल  की  रिपोर्ट  को  देखना  आवश्यक  है  ।  बिना हना  करते  हुए  कहता हूं  कि  यदि  यहां  हम

 प्रतिवेदन  देखे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय इस  क्षीण  पर  चर्चा  करने  को  प्रस्तुत  हों  कि

 उस  गोपनीय  दस्तावेज़  का  प्रस्तुत  किया  जाना  नहीं  किया  जा  सकता है
 |

 लोक-हित  में  है  अबवा  नहीं  तो  इससे  केवल
 श्री  टी०  क्०  चौधरी  :

 समय  ही  नष्ट  होगा  i  यदि  माननीय  सदस्य

 इससे  सन्तुष्ट  नहीं  हें  तो  वे  अपना  विरोध
 जिस  दस्तावेज  को  हमਂ  मांगते  हैं  वह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  है  हम  आशा  करते  हैं  कि

 मतदान  के  समय  प्रकटਂ  कर  सकते  हैं  ।  में
 सम्भव  है  कि  आप  अपने  निरप्र  को  बदल

 हूं  कि  माननीय  qe  मंत्री  वह  सभी
 सकें  ।

 कुछ  बताने  में  सबको व  नहीं  करेंगे  जिसको  वह

 आवश्यक  समझते  हूं  ।  उनका  मना  करना  श्री  राघवाचारी  :  अध्यक्ष

 संकल्प  के  विरुद्ध  मतदान  होने  को  रोकने  के  हम  केवल  अंत  से  प्रार्थना  कर  सकते

 = लिये  हो  सकता  Q  परन्तु  अध्यक्ष  को  यह  हे  कि  अप  हमारे  अधिकारों  तता  fasts

 प्रार्थना  करने  से  कि  वह  सरकार  को  उक्त  विकारों  की  देखभाल  करें  तथा  यहां  अनुच्छेद

 दस्तावेज़  को  प्रकट  करने  के  लिये  वध्य  कर  २५६  के  अधीन  हम  किसी  भी  पत्र  को  सांग

 कर  संकते  हैं  चाहे  वह  कितना  भी  गोपनीय

 डा०  लंका  सुन्दरम  :  क्या  सरकार  की  इस  बात  को  एक  दम

 सच  मान  लिया  जायेगा  कि  उक्त  पंत्र  गोपनीय में  उद्घोषणा  के  उप-खंड  को  इंडिका

 सकी  ओर  आपका  ध्यान  MTHiTeT  करना  है  अबवा  आप  स्वय  उसकी  जांच  करेंगे  ।

 चाहता  हूं  ।  उसमें  लिखा है
 :  श्री  रघु रामे या

 :  यदि

 राज्य  के  संविधानिक  पति  को  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  पर  संतोष

 अधिकारों  का  परिपालन  संसद  द्वारा  हो  जाये  तो  वे  इस  प्रकार  की  कार्यवाही कर

 सकते  हैं इसलिये  हमਂ  हर  बार  राष्ट्रपति  के Hara  उसके  अन्तर्गत  किया

 जायेगा  ।''  कार्यों  की  आलो  वना  कर  संकते  हें  ।  इसलिये

 az
 में  यह  हूं

 कि  किवी  किमी  मामले
 में  कहना  चाहता  2  कि

 में  राज्यपाल  के  प्रतिवेदनਂ  के  बिना  भी
 जब  सारे  अधिकार  में  केंद्रीभूत  किये

 पति  ऐसी  कार्यवाही  कर  संकते  हैं  ।  प्रशन  है गय
 हूं

 तो  कोई  निर्णय  करनें  से  पुत  वह  किसी
 कि  राष्ट्रपति  को  संतोष  होना  चाहिये  न  कि

 भी  गोपनीय  दस्तावेज़  को  भी  देख  सं करती  है  |
 सभा  की  |  अनुच्छेद  ३५६  के  अधीन

 यह  आवश्यक  नहं
 zr
 ©  किः  राष्ट्रपति  यह

 श्री  साधन  गुप्त  ता--दक्षिण  पूर्व  )
 में  आपके  विचारों  से  सहमत  हुं  कि  हमਂ  संक्रमण  निश्चित  रूप  से  बतायें  कि  वह  सन्तुष्ट  हैं  ।



 २८३  greet  के  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५४  CE राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा
 सम्बन्धी  संकल्प

 केवल  संकल्प  की  स्वीकृति  देने  अथवा  जाने  का  यह  तीसरा  अवसर है
 ।  पहला  अवसर

 न॑  देने  का  अधिकार है  ।  १९५१  में  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  आया  था  तथा

 दूसरा  १९५२ में  पेप्सू  केਂ  सम्बन्ध  में
 अध्यक्ष  में  इस  प्रदान का

 कोई
 था  ।  इन  दोनों  अवसरों  पर  राज्यपालों

 निर्णय  नहीं  कर  सकता  कि  यह  सदस्य  कां  प्रतिवेदन  को  सभा  के  समक्ष  नदीं  रखा
 विशेषाधिकार  है  अबवा  नहीं  ।  केवल  प्रश्न

 है  कि  गोपनीय  दस्तावेज  प्रस्तुत  किया  जां

 डा०  लंका  सुन्दरम  :  परन्तु  अब  स्थिति
 सकता हैं  अथवा  नहीं  ।  मेंने  स्वयं  उक्त  रिपोर्ट

 दूसरी  । को  नहीं  देखा  है  और  मुझे  यह  मालूम  तक

 नहीं  कि  उसमें  लिखा  कया  है  ।  में  केवल  इतना  डा०  काटजू
 :  में  प्रस्ताव  करता

 कह  हूं  कि  यदि  माननीय  मंत्री  किसी  कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा

 संकल्प  को  स्वीकृत  किये  जाने  की  प्रार्थना  संविधान  के  अनुच्छेद  ३५६  के

 हें  तो  उन  का  क्ेंव्य  है  वह  खंड  (१)  के  अधीन  १५  नवम्बर

 अपना  संकल्प  स्वीकृत  कराने  के  लिए  उससे  १९५४  को  की  गई  उद्घोषणा  को

 सम्बन्धित  सभी  प्रकार  के  पत्रों  को  सभा  के  अनुमोदन  करती  जिसके

 समक्ष  रखें  ।  में  दस्तावेज  सार  उन्होंने  आंध्र  सरकार  के  सब

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उनको  बाध्य  नहीं  कृत्य  अपने  हाथ  में  ले  लिये  हैं  0.0

 कर  सकता  हुं  ।

 मेने  भाषा  की  थी  राष्ट्रपति  के  इस

 श्री  राघवाचारी  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कायें  की  सभी  ओर  से  सराहना  की  जायेगी

 कि  जब  किसी  गोपनीय  दस्तावेज  के  प्रस्तुत  परन्तु  संशोधनों  की  संख्या  को  देख  कर  एस

 किये  जाने  अथवा  प्रस्तुत  न  किप  जाने  का  प्रतीत  होता  है  कि  बहुत  से  सदस्य  सड़ी

 को  जानते  भी  नहों  हैं  ।
 eq  आ  जाये  तब  यह  निश्चित  कौन  करेगा

 कि  उक्त  पत्र  गोपनीय हैं  अथवा  नहीं  |  इस  महोदय  पीठासीन

 गोपनीय  पत्र  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  आन्ध्र  विधान  सभा  में  १४०  सदस्य  हैं
 हैं  कि  उसकी  गोपनीयता  fata  करने  का

 त्या  वहां  यह  संकल्प  प्रस्तुत  किया  गया  था  :
 अधिकार  अध्यक्ष  को  होना  चाहिये  ।

 यह  विवान  सभा  इस  मंत्री

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।  मंडल  में  अविश्वास  प्रकट  करती  है
 आप  इस  प्रदान  को  फिर  कभी  उठा  सकते  हें  ।  क्योंकि  यह  मंत्रिमंडल  इस  विधान

 अभी  हमें  केवल  माननीय  गृह  मंत्री  के  भाषण  संभा  द्वारा  २७  १९५४  को

 को  सुनना हूं  कि  वह  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।  किये  गये  निर्णय  के  अनुसार
 में  इस  समय  गृह  मंत्री  को  इस  गोपनीय

 afa  समिति  की  सिफारिशों  का

 वेज  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  समादर  तथा  उसकी

 सकता हुं  शीशों  ,  को  कार्यान्वित  करने  में

 असफल  रहा  है  पै
 डा०  काटजू  :

 संकल्प  को  प्रस्तुत

 करने  से  पहले  में  सभा  को  बता  देना  चाहता  में  प्रजा  समाजवादी  दल  के  नेता  का

 हूं  कि  इस  प्रकार  के  संकल्प  के  प्रस्तुत  किये  ध्यान  राममूर्ति  प्रतिवेदन  की  ओर  आक्षित



 श्रान्त  के  बारे  में  '१९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उ  घोषणा  शटर

 सम्बन्धी  संकल्प

 करता हुं  तथा  निवेदन  करता  हूं  कि  उस  रिपोर्ट  एक  ने  विपक्ष  में  मत  दिया  ।  इस  प्रकार  ४०

 में  मद्य-निषेध  के  प्रश्न  का  उल्लेख  है  और  और  १५  मिल  कर  ५५  हुए  ।  इसके  अतिरिक्त

 संकल्प  केवल  उसी  के  सम्बन्ध  में  था ।  इस  पांच  सदस्यਂ  स्वतन्त्र  थे  ।  इन  के  अतिरिक्त

 पर  तीन  दिन
 तव

 चर्चा  हुई  थी  और  ६  दो
 सदस्य  कांग्रेस  दल  को  छोड़  गधे

 पो

 Vay  को  इस  पर  मतदान  हुआ  था  |  झांघ्र प्रजा दल -को प्रजा  दल  ay  छोड़  गये  थे  और  दो

 सदस्यों  की  कुल  संख्या  १४०  थी  ।
 साम्यवादी दल  को  छोड़  गये  थे  ।  इन  सत्र  ने

 इस  समय  प्रस्ताव
 के  पक्ष  में  मत  दिया  ।  दो

 केवल  एक  को  छोड़कर  शेष  सब
 सदस्य  रायला  सीमा  के  स्वतंत्र  दल  के  थे  और

 उपस्थित थे  ।  सदन में  १३९  सदस्य  उपस्थित

 थे  जिनमें  प्रजा  समाजवादी  सदस्य  मतदानਂ
 अनुसूचित  जाति  संघ  का  एक  सदस्य  उन  से

 आ  मिला  था  ।  इस  प्रकार  कुल  ६९  सदस्य  छुक
 के  समय  अनुपस्थित  रहा  ।  एक  अध्यक्ष  महोदय

 ओर हो  गये
 थे  जो  मतदान  मे  भाग  नहीं  ले  सकते थे

 प्रस्ताव  के  विपक्ष  में  कांग्रेस  के  ५१  सदस्य
 इस  प्रकार  १४०  में  से  १३७  सदस्यो ंने  मतदान

 पांच  सदस्य  आंध्र  प्रजा  दल  के  एक  सदस्य
 सें

 भाग
 लिया  |

 प्रजा  समाजवादी  दल  को  छोड़  कर  आया

 इस  सम्बन्ध  में  में  सदन  को  यह  भी  बता
 सात  स्वतन्त्र  सदस्य  एक  सदस्य  के ०  एम०

 देना  चाहता हूं  कि  atier  देश  में  मुख्य  दल  कांग्रेस  पी०  का  था  एक  सदस्य  अनुसूचित  जाति  संघ

 कृषि कार  लोक  दल  तथा  प्रजा
 का  एक  सदस्य

 रायला  वोरा
 स्वतन्त्र  देल

 समाजवादी  दल  थे  जिन  में  से  कांग्रेस  शासनਂ
 का  था  और  एक  सदस्य  कुम्भकार  लोक  दल

 कर  रही  थी  ।  कुछ  लोग  और  भी  थे  जो  अपने
 का  था

 आप  को  रायला सीमा  के  स्वतन्त्र  सदस्य  कहते

 थे  ।  दो  व्यक्ति  अनुसूचित  जाति  संघ  के  थे
 aq  स्थिति  में  जहां  कहों  भी  संसदीय

 और  कुछ  स्वतन्त्र  जब  मतदान  हुआ  तो  प्रणाली  की  सरकार  होती  जब  सरकार  हार

 प्रस्ताव  के  पक्ष  में  ६९  और  विपक्ष  में  ६८  मत  जाती  हूं  तब  राष्ट्रपति  अबवा

 आये  |  इस  प्रकार  सरकार  एक  मत से  हार
 जो  भी  राज्य  के  प्रवान  के  नाते

 कहता  है  कि  हमें  जनता  से  अपोल  करना गई

 चाहिये  क्योंकि  यह  सदन
 जनता

 का  सच्चा

 में  सदन  को  अधिक  विस्तार  के  साथ  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  इसलिये

 इसका  विवरण  देना  चाहता हूं
 ।  प्रस्ताव  के  इसका  विघटन  होना  चाहिये  ।  यह  सब्र

 पक्ष  में  मंत  देने  वालों  में  ४०  व्यक्ति  अधिकार  में  है  और  war  भी

 वादी  दल  के  थे  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  ऐसी  ही  चली  आती  है  ।  इस  मामले  विशेष  में

 क्योंकि  यहां  कुछ  साम्यवादियों  ने  यह  प्रस्ताव
 अर्थात्  राज्यों  के  मामले  में  हमारे  संविधान

 रखा  है  कि  राज्यपाल  का  यह  कर्तव्य  था  कि  में  अनुच्छेद  ३५६  हूं  जिसके  अन्तर्गत

 वह  साम्यवादी  दल  से  सरकार  बनाने  को  पाल  हस्तक्षेप  कर  सकता  हैं  ।  इस  मामले

 कहते
 |  इस  दर

 ने  उस  प्रस्ताव  के  पक्षमें  में  वहां  की  सरकार  ने  तोन  घंटे  के  भीतर  ही
 मत  दिया  |  इसके  अतिरिक्त  कृतिकार  लोक  राज्यपाल  के  पास  पत्र  भेजा  कि  उन्हें  सभा

 दल  के  सदस्य  थे  जिनमें  से  आठ  ने  प्रस्ताव  का  विघटन  कर  देना  चाहिये  और  निर्वाचन
 के

 पक्ष  में  मत  दिया  और  एक  ने  सरकार  की  मण्डल  से  अपील  की  जानी  चाहिये  ।  अपने

 ओर  मत  दिया  ।  इसी  प्रकार  प्रजा  समाजवादी  सम्बन्ध  में  उसने  कहा  कि  रद्द  cad  देख  भाल
 के  सात  सदस्यों  ने  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  और  करने  वाली  सरकार  बनाना  पसन्द  नदीं  करें



 ce ७  आधार  कें  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५४  ace राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा
 सम्बन्धी  संकल्प

 [ste

 यह  एक  प्रशंसनीय  आदर्श  है  जो  अनुकरणीय  उपाध्यक्ष  :  सुसंगति  का  कारण

 हे  क्योंकि  यदि  वह  सरकार  तो  चुनाव  यह  &  कि  इन्हीं  कारणों  से  आंध्र  ये  दोनों

 के  समय  उन  के  विरुद्ध  कोच  उछाली  जाती  दल  सरकार बनाने  में  असमय  हैं  ।

 कि  ag  सरकारी  शक्ति  को  अपने  हित  के  लिये
 श्री  नम्बियार  क्या

 नियोजित  कर  रहे  हमारे  यहां  यह  उपबन्ध
 पाल  ने  विरोधी  दल  के  नेता  से  परामर्श  किया

 है  कि  इस  स्थिति  में  राष्ट्रपति  की  इच्छा  के
 था  ?  उसे  तो  बुलाया  ही  नहीं  गया  ।

 अनुसार  राज्यपाल  शासन  सम्भाल  सकता  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  प्रकार  की और  एक  दो  महीने  या  जब  तक  चुनाव  कार्य

 सम्पन्न  न  हो  तब  तक  वह  राजकाज  चला  अन्तर्बाधा  नहीं  चाहता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 r सकता  |  वहां  के  मंत्रिमण्डल  द्वारा  यही
 माननीय  मंत्री  का  कथन  सुसंगत  है  या  tb

 परामर्श  दिया  गया  था  |  और  यदि  वह  सुसंगत  है  तो  इस  प्रकार  की

 अन्तर्बाधायें  नहीं  होनी  चाहियें  ।  मेरे  विचार  से
 इसके  बाद  एक  दिलचस्प  घटना  हुई  ।

 वह  सुसंगत  हैँ  क्योंकि  तथ्यों  को
 देखते

 प्रजा  समाजवादी  दल  के  नेता  श्री  राज  ने

 प्रस्ताव  के  पक्ष  में  मत  दिया  था  इसीलिये
 ~  तथा  आंध्र  की  ददा  बताते  हुए  उन्होंने

 समाजवादी  दल  के  विषय  में  जो  कहा  है  वह
 प्रस्ताव  पारित  हुआ  अन्यथा  यदि  उनके

 सुसंगत  है  ।  साम्यवादी  दल  से  गठजोड़  करने
 दल  के  सात  मत  विपक्ष  में  होते  तो  प्रस्ताव  का  वाले  दूसरे  दल  के  नेता  ने  बाद  को  यह  वक्तव्य
 पारित  होना  सम्भव  नहीं  था  |  उन्होंने  कहा

 दिया  कि  ag  किसी  अन्य  दल  के  साथ  मिल  कर
 कि  अब  या  तो  फिर  से  चुनाव  होने  चाहियें  या

 सरकार  बनाने  को  तेयार  नहीं  इसलिये
 कोई  उत्तराधिकारी  सरकार  होनी  चाहिये

 किसी  उत्तराधिकारी  सरकार  बनाने  का  प्रीत
 और  उत्तराधिकारी  सरकार  ऐसी  गम्भीर

 स्थिति  में  अवांछित  है  ।
 ही  उत्पन्न  नहीं  होता  था  ।  माननीय  गृह  मंत्री

 का  यहीं  कथन  है  कि  ऐसी  परिस्थिति  में  कौ

 कितना  सुन्दर  मन्तव्य  उन्होंने  |  गई  उद्घोषणा  ही  एकमात्र  उपाय  AT  |

 मेरे  विचार  से  प्रजा  समाजवादी  दलके  अखिल

 भारतीय  नेता  इसे  अवध्य  स्वीकार  करेंगे  ।  श्री  नम्बियार  :  प्रजा  समाजवादी  दल

 उस  दल  ने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  और  को  छोड़िये  ।  विरोधी  दल  के  नेता  को  क्यों

 नहीं  बुलाया  गया  ?
 राज्यपाल  के  पास  और  कोई  विकल्प  ही  नहीं

 था  ।  यदि  वह  प्रतिवेदन  न  भी  भेजते  तब  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  समझते  हें  कि

 राष्ट्रपति  यह  समझ  लेते  कि  वहां  वर्तमान
 उन्हें  बुलाना  बेकार  हैं  ।

 विधान  सभा  से  काम  नहीं  चल  सकता  है  ।
 श्री  नम्बियार  :  इसका  निर्णय  कौन

 में  प्रजा  समाजवादी  दल  के  नेता  से  पूछता  हूं
 करेगा ?

 कि  कांग्रेस  के  प्रति  घुसा  के  अतिरिक्त  उनमें

 और  साम्यवादियों  में  कितनी  समानता  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  माननीय  गुह  मंत्री

 आवश्यकता  पड़ने  पर  बुरे  से  बुरे  को  भी  करेंगे  और  यह  सभा  निश्चय  करेगी  |

 साथी  बनाना  पड़  जाता है  ।

 डा०  काटजू :  प्रशन  यह  है
 कि

 जब  एक

 श्री  पु  Fo  गोपालन  :  सरकार  पदच्युत  हो  जाती  तो  उत्तराधिकारी

 सरकार  बनती  और  यह  स्थायी  नहीं  हो  सकत
 क्या  ये  बातें  सुसंगत  हैं  ?



 २८९  श्रान्त  |  नाच  ल  १९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  २९०

 थी  क्योंकि  प्रजा  समाजवादी  दल  ने  कहा  था  डा०
 काटजू

 :  वह  ही प्रस्तावक थे  ।

 कि  उसे  साम्यावदियों  सते  कुछ  लेना  देना  संकल्प  प्रस्तुत  करना  और  बात  हे
 और  स

 नहीं था  ।  का  काम  सम्भालना दूसरी  बात
 जब  उन

 थी
 एस०  एस०  मोरे  :

 यह
 आप  एक

 का  सहयोग  मांगा  गया  तो  उन्होंने  बताया  कि

 दूसरा  ही  विवरण  दे  रहे  हैं  ।  उन्होंने  अभी  कोई  निश्चय  नहीं  किया  था  और

 डा०  काटजू
 :  में  तो  इसे  तीन  वर्ष  से

 वह  सोच  कर  अपना  निश्चय  देंगे  ।

 सुन  रहा  हूँ  ।  में  अपनी  और  से  कुछ  नहीं  गढ़  थी  वी०  पी०  नायर  :

 रहा
 हुं  ।

 डा०  काटजू
 :  उन्होंने  कहा  था  कि  मुझे एक  और  प्रेस  वक्तव्य भी  हैं  जो  उस

 सदस्य  का  है  जो  पहले  साम्यवादी  दल  का  पता  नहीं  में  सम्मिलित  हो  सकूंगा  या  नहीं  ।

 वह  किसी  के  विरुद्ध  घृणा  प्रदर्शन
 में

 एक  हो सदस्य  था  आरे  जिसने  संकल्प  के  पक्ष  में  मत

 दिया
 था  ।

 यदि  वह  मत
 न

 देता
 तो

 मतदान
 सकते  हें  किन्तु  काम  करने  में  नहीं  ।  काम  करने

 का  अर्थ  तो
 यह

 है  कि
 आप

 उस  दल  के
 आदर्श

 दोनों  ओर  बराबर  रहता  और  अध्यक्ष  महोदय

 को  अवसर  मिल  जाता  किन्तु  वह  अपने  में  और  उसकी  प्रगति  में  विश्वास  करते  हैं

 पुराने  साथियों  से  जा  मिला  और  यह  मन्तव्य  )  में  तो  उनकी  प्रशंसा  कर  रहा

 उसने  जारी  किया  ।  हूँ
 ।

 में  तो  कहता  हूं  कि
 साम्यवादियों

 के

 aaa  कृपा लानी  :  क्या  प्रेस  वक्तव्य  को
 कोण  बड़े  सुन्दर  हूँ  ।  वे  बिना  किसी

 यहां  पढ़ना  सुसंगत  ?  अध्यक्ष  महोदय  ने

 तो  अनेक
 बार

 कहा  है
 कि

 हमਂ
 प्रेस  वक्त  देते  हैं

 ।

 पर  निसार  नहीं  करते  श्री  साधन  गुप्त
 :  यह  असत्य  |

 डा०  काटजू
 :  जब  में  किसी  सिद्धान्त  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  के  पढ़े  जाने  में

 कोई  हानि  नहीं  है

 ।

 यदि  विरोधी
 दल

 उस  पर

 मानता  हूं  तभी  उसके  अनुयायियों  में  मिल

 सकता  हुं  अन्यथा  नहीं  और  श्री  लगाना  ने

 विश्वास नहीं  करता  है  तो  न  सही

 कहा  कि  मेंने  निश्चय  नहीं  किया हैं
 ।  इसका

 डी  काडर  वक्तव्य  यह  किस

 स्पष्ट  अर्थ
 यह

 है  कि  वह
 उनके

 साथ  काम  करना ने  निश्चय  किया  है  कि  प्रशासकीय  दल  war
 नहीं  चाहते  थे  ।

 सन  के  सक्षम  नहीं  है
 ।

 ऐसी  दशा  में
 किसी

 संगठित  विरोधी  दल  के  न  होने  के  कारण  साम्यवादी  दल  के  नेता  ने  कया  किया  यह

 उत्तराधिकारी  सरकार  नहीं  बन  सकेगी  ।  भी  सुन  शायद  मेरे  मित्र  उसे  पहले  ही

 अतएव  आम  चुनाव  ही  सर्वश्रेष्ठ  उपाय  हैं  जानते  हैं  ।  (areratar)  उन्होंने  कहा--मुझे

 जिससे  आंध्र  में  स्थायी  सरकार  बन  सकती  a  सरकार  बनाने  का  अवसर  दीजिये  में  जनता

 साम्यवादियों  की  ओर  मत  देने  वालों

 को  अपनी  ओर  मोड़  जहां  लोगों  को

 रसगुल्ले  खिलाये  वे  हमारी  ओर  हो  जायेंगे  ।
 में  एक  दल  और  था  और व्वह  था  कृषि कार

 लोक  दल  जिसके  आठ  सदस्यों  ने  उस  ओर
 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  यदि

 मुझे  अवसर  दिया  जाये  तो  में  कांग्रेस  के  सदस्यी

 मत  दिया  ।  श्री  लगाना ने  क्या  कहा था
 ?

 को  भी  अपनी  ओर  मिला  सकता  हुं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  इस  संकल्प  द  कु पाला नी  राजाजी  ने  क्या
 के  प्रस्तावक  नहीं  थे  ?

 किया  था  ?
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 डा०  काटजू  :  दल  से  सदस्य  कि  मेंने  पेप्सू  के  मामले  में  कहा  कि  भारत

 सम्मिलित  होंगे  और  तब  आप  बहुमत  बना  सरकार  और  राज्यपाल  गया  सम्भव  श स  बात

 सकेंगे  ।”  यह  संविधान  का  अपमान  यह  के  प्रति  सावधान  रहेंगे  कि  निर्वाचन

 शुद्ध  पक्षपात  रहित  और  बिना  किसी  बन्धन उसका  मजाक
 नि  ।

 के  इस  बात  की  ज़रा  भी  परवाह  न
 श्री  नम्बियार  :  यह  संविधान  का  मजाक

 हुए  कि  कौन  सा  दल  जीतता  है  और  कौनसा
 क्योंकि ?

 दल  हारता  हैं  ।  अन्य  और  कोई  कार्यवाही

 डा०  |  हम  सुखबीर  सरकार  सम्भव  नहीं  और  मेंने  यह  सोचा  कि  यह

 चाहते  हैं  ।  हम  इस  प्रकार  की  घूसख्रोरी  और  संकल्प  विशुद्ध  रूप  से  एक  औपचारिक  विषय

 बेवकूफ़ी  नहीं  चाहते  यह  घूसखोरी  के
 हैं  किन्तु  उस  पर  आठ  संशोधन  हैं  ।  कोई

 सिवा  और  कुछ  नहीं  है  ।
 कहता  कोई  '

 बताता  तो  कोई  बहुत  बुराਂ में  कहता  हूं  कि
 जो  उपयुक्त  मार्ग  था

 कहता  हू  और  कोई  उस  का  नहीं उसी  मार्ग  अनुसरण  किया  गया  हे

 चाहे  राज्यपाल  ने  किसी  प्रकार  का  प्रतिवेदन
 करताਂ  है  ।  वास्तव  में  ये  सभी  संबोधन

 कयों  न  दिया  हो  ।  राज्यपाल  ने  तथ्यों  को  उल्लेखनीय  भी  नहीं  हें  ।  केवल  एक  ही  रास्ता

 था  और  वह  स्वीकार  किया  गया है
 ।  में  सभा प्रतिवेदित  किया  है  और  मेंने  सभी  तथ्य

 आपको  दे  दिये  हं  ।  तब  राष्ट्रपति  इस  निर्णय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  सरकार  की

 पर  पहुचे  कि  steer  जेसे  विकसित  प्रान्त  में  वाही  राष्ट्रपति  द्वारा  की  उद्

 जहां  दल  विभिन्न  समुदायों  में  विभाजित  घोषणा  को  अपना  अनुमोदन  दे  ।

 केवल  एकमात्र  रास्ता  यही  कि  राष्ट्रपति
 उपाध्यक्ष  महोदय  संकल्प  प्रस्तुत

 शासन  भार  अपने  अधिकार  में  ले  लें  और

 हुआ  |

 तुरन्त  निर्वाचन  की  घोषणा  करें  ।

 अंब  इतना  शोर  किस  बारे  में  आज  अंब  कई  एक  संशोधन  हैं  ।  सर्वप्रथम  इस

 १९  नवम्बर  है  निर्वाचन  फ़रवरी  के  प्रारम्भ  विषय  में  यह  घोषणा  करने  के  पुर्व  कि  वे

 में  किसी  समय  होंगे  ।  में  तारीख  तो  नहीं  नियमानुकूल  हैं  अथवा  में  यह  जानना

 जानता  हूं  किन्तु  वह  तीनਂ  महीने  में  होंगे  चाहता  कि  कौन  सदस्य  अपने  संशोधन

 और  सभी  दलों  कोਂ  जाना  प्रस्तुत  करना  चाहते  हें  ।  में  इन  सभी  संशोधनों

 का  अध्ययन  करके  यह  देखूंगा  कि  वे
 डा०

 लंका  सुन्दरम
 क्या  आप  तीनਂ

 नुकूल  हूं  अथवा  नहीं  ।  यदि  मुझे  कुछ  ५ राका
 महीने  के  बारे  जिसका  उद्घोषणा  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  आश्वासन  दे  सकते  होंगी  तो  में  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन

 करूंगा कि  वे  मेरा  समाघान  करें  ।  इस  शर्ते  के

 डा०  काटजू  :  विस्तार  का  कोई  अधीन  माननीय  सदस्य  अब  अपने  संशोधन

 प्रदान ही  नहीं  है  सभा  के  समक्ष  रखें  |  तत्पश्चात्  डा०  रामा

 सभी  दल  जा  सकते  अपना  कार्य  राव (  काकीनाड़ा )  ,
 श्री  ए  ०  Fo  श्री

 एस०  एस०  श्री  गिडवानी प्रारम्भ  कर  सकते  अपना  कार्यक्रम  frat.

 को  के  समक्ष  रख  सकते  हें  और  उन्हें  दिक्षित  और  श्री  राघवाचारी  ने  अपने  अपने  संशोधन

 कर  सकते  हें  ।  में  विश्वास  दिलाता हूं  जैसा  सभा  के  समक्ष  रखे
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 प्रेस  वक्तव्य  के  आधार  पर  कार्य  किया  है श्री
 एन०  राबिया

 सुचित  जातियां  )
 :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 अबवा  राज्यपाल  ने  सम्बन्धित  व्यक्ति  को

 बुला  कर  वैकल्पिक  सरकार  बनाने  के  विषय
 कि  संकल्प  अन्त  में  यह  जोड़

 पर  विचार  विनिमय  किया  है  ।
 दिया  जाये  ?

 **95  that  was  the  only
 को  अलग  राय

 meat

 गढ़--पूर्व  व  ज़िला  बलिया--पश़्चिम )  :  उसके
 proper  |  constitutional

 अन्तर्गत  अवश्य  अनेक  बातें  होंगी
 remedy  for  the  crisis

 |
 that  arose  on  the  resigna-

 tion  of  the  Prakasham  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मानवीय  गुह

 मंत्री  ने  मंत्रिमंडल  द्वारा  दिये  गये

 प्रकाशम  मंत्रिमंडल  पत्र  का  निर्देश  feat  हैं  और  उन्होंने  उसकी

 के  पदत्याग  से  उत्पन्न  हुए  संकट  का  विषय  वस्तु  भी  बनायी  है  ।  क्या  माननीय

 वहीं  एकमात्र  उपयुक्त  संवैधानिक  गृह  मंत्री  अपको  अनुज्ञा  यह  इस्तवार  सभा

 पटल  पर  रखेंगे  ?  केवल  उषा  अवस्था  में उपचार

 प्रामाणिक  रूप  से  उस  दस्तावेज  का  निर्देश
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 ये  सभी  संशोधन
 कर  सकते  हें  और  उससे  अपने  निगम  निकाल

 अब  सभा  के  समक्ष  हें  और  मूल  संकल्प  TAT
 सकते हूं  |

 संदयोधतों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  त्यागपत्र  एक  तथ्य

 श्री  के०  के०  बंस  :
 है  ।  में  उनसे  निवेदन  कहूंगा  |

 क्या  में  एक  सुसंगत  प्रदान  पूछ  सकता  हुं  ?

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  मूल  दस्तावेज़ अपने  प्रस्ताव  के  समधन  में  माननीय  गृह  मंत्री

 ने  समाचार  पत्रों  के  वक्तव्यों  का  निर्देश  किया  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  |

 था  और  आपने  कहा  था  कि  वह  समाचार  पत्रों  श्री ए०  कठ  गोपालन  :  मन तोय  गृह

 के  वक्तव्यों  यदि  वे  विश्वसनीय  तो  मंत्रो  ने  अभी  उद्घोषणा  के  कारण  बताये हैं
 उद्धरण  दे  सकते  हें  ।  में  जानना  चाहत  हूं  किन्तु  उन्होंने  वे  कारण  नहों  बताये  जो  उनसे

 कि  सरकार  ने  समा  चार  पत्रों  के  वक्तव्यों  के
 पूछे  गये  थे  और  जिनके  विषय  में  यहां  चर्चा

 में  fata  किया  है  की  जा  सकती  है  ।  उदघोषणा  में  यह  कहा

 अथवा  वास्तव  में  तत्सम्बन्धी  व्यक्तियों  को  गया  हूं

 बुलाकर  उनके  दृष्टिकोण  को  जांच  को  है  ?
 इस  बात  से  संतुष्ट  हूं

 कि

 डा०
 काटजू

 :  मेंने  उच्चतम  प्राधिकार  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिन

 में  भारतीय  संविधान  के  उपबन्धों के  द्वारा  उन  वक्तव्यों  की  जांच  की  है  और

 की  सरकार में  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  बिना  के  शनिवार  राज्य

 कार्य  नहीं  कर
 सकती  है  ।'

 किंचित्  सन्देह  के  उन्हें  स्वीकार  कर  ले  ।

 थी  कठ  के०
 बसु

 :  वहू  केवल यह  कहते  माननीय  गृह  मंत्री  ने  बताया  कि

 दें  कि  मेंने  वक्तव्य  की  जांच  की  है  ।  हम  प्रेस  राष्ट्रपति  का  संतोष  ही  उस  विनिश्चय  को

 आधार  है  ।  जिन  दो  व्यक्तियों  ने वक्तव्य
 को  चुनौती  नहीं  देना  चाहते  हूं  ।  हमारा

 दल  को  छोड़  दिया  था कथन  केवल  इतना  दी  हूं  कि  क्या  सरकार  ने
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 wit  उसके  विरुद्ध  मतदान  किया  उनके  प्रकार  के  लोकतंत्र  का  लालन  पालन  किया

 वक्तव्य  भी  उन्होंने  सभा  के  समक्ष  पढ़े  हैं  ।  जा  रहा  है  ।  यहां  किस  प्रकार  का  लोकतन्त्र

 केवल  इन  दोਂ  वक्तव्यो ंके  आधार पर  और  है  ?  पहले  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  का

 विभिन्न  दलों  पर  आक्षेप  करने  वाले  अपने  प्रश्न  फिर  मद्रास  का  प्रश्न  और  HT

 वक्तव्यों के  आधार  पर  उन्होंने  उद्घोषणा  के  अन्य  का  प्रद  एक  स्थान  में  किसी

 औचित्य  को  दिखाने  का  प्रयत्न  किया  हैं  ।  परिस्थिति  विधान  सभा  विघटित  की  गई

 केवल  इतनी  ही  बातें  गृह  मंत्री  ने  सभा  के  और  आज  फिर  दूसरे  स्थान  में  विवान  सभा

 समक्ष रखी  हें  ।  विघटित  की  जा  रही  हूँ  ।  इन  सब  बातों  का

 वास्तव  में  क्या  आधार  है
 ?

 कम  से  कम
 अब  तथ्य  यह  हैं  कि  मान॑नीय  गृह  मंत्री  के

 अब  सरकार  जनता  को  यह  समझा  दे  कि
 लिए  यह  उपयुक्त  नहीं  था  कि  वह  इसे  एक

 संवैधानिक  समस्या  कहते  |  आज  कांग्रेस  दल
 में  संवैधानिक  संकटकाल  उपस्थित  होने  पर

 सरकार  किस  संसदीय  प्रथा  का  अनुसरण
 के  अतिरिक्त इसਂ  देश  में  अनेक  दल  हैं  ।  जहां

 करती हैं  ।  हम  यह  आदा  करते  थे  कि  माननीय
 तंक  सुस्थिर  सरकार  का  सम्बन्ध  है  में  यह

 गृह  मंत्री  इस  विषय  पर  कुछ  प्रकाश  डालेंगे
 दिखा  सकूंगा  कि  गृहमंत्री  ने  जो  तके  प्रस्तुत

 किन्तु  उन्होंने  केवल  इस  दल  का  उस  दल  का
 किये  हैं  वे  लागू  नहीं  होते  हूं  क्योंकि  पिछले

 मजाक  उड़ाया  है  ।  वह  चाहे  किसी  दल  का
 चार  पांच  वर्षों  में  इसी  आधार  पर  सुखबीर

 मज़ाक  क्यों  न  हमारे  बारे  में  चाहे  जो
 सरकारें  बनायी  गयी  हैं  ।

 कहें  किन्तु  कम  से  कम  देश  की  जनता  को

 आज  सभा  के  समक्ष  सारा  प्रद  यह  है
 उन्हें  यह  तो  बताना  चाहिये  था  कि  संसदीय

 कि  राष्ट्रपति  द्वारा  उद्घोषणा  की  गयी  हूं
 लोकतन्त्र  कया  और  इसਂ  देवा  में  किस  प्रथा

 का  अनुसरण  किया  जाता हैं  ।  किन्तु  उन्होंने और  उस  उद्घोषणा  का  कारण  यह  है  कि

 ऐसा  नहीं  किया हूं  ।  आज  देश  में  अनेक  दल  हूँ
 राज्यपाल  का  कथन  है  किः  उस  राज्य  में

 और  जब  एक  दल  दुसरे  दल  की  सहायता  से
 संवैधानिक  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  |  कुछ

 कारणों  से  उनका  विश्वास  हूँ  कि  राज्य  की
 सरकार  बनाता है  और  कुछ  व्यक्ति

 सरकार  नहीं  कर  सकती  हूं  ।  इसलिये  होते  हूं  और  संवैधानिक  संकट  उत्पन्न  होता

 तो  क्या  य  कहना  आवश्यक  हैं  कि  संवैधानिक
 उन्होंने  राष्ट्रपति  से  प्रार्थना  की  हूं  कि  वह

 राज्य  के  शासन  भार  को  अपने  अधिकार  में
 संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  जबकि  अन्य  दल  एक

 ले  और  तदनुसार  राष्ट्रपति  ने  राज्य
 साथ  सम्मिलित  होकर  यह  कहते  हें  कि  हम

 विधान-सभा  को  विघटित  कर  के  उस  राज्य
 प्रशासन  का  भार  वहन  करने  के  लिए  तैयार
 a
 ्
 ण

 ?

 का  प्रशासन  अपने  अधिकार  में  ले  लिया है

 किन्तु  देशਂ  में  इस  प्रकार  का  केवल  एक  ही  मुख्य  प्रशन  उद्घोष णा  और  उसका

 उदाहरण  नहीं  है  ।  मेंने  यह  सोचा  था  कि  आधार  है  और  की  गयी  कार्यवाही  संसदीय

 कदाचित  माननीय  गृह  मंत्री  इस  उद्घोषणा  व्यवहार  और  लोकतन्त्रात्मक  रूढ़ियों  के

 a
 के  जारी  करने  के  कारण  बतायेंगे  क्योंकि  इस

 सार  कहां  तक  ठीक  द  ।  मे  प्रथमਂ  इसी

 विषय
 पर

 ज़ोर  देना  चाहता  हूं  । देश  की  जो  देश  में  संसदीय  लोकतन्त्र

 के  विकास  के  लिए  बहुतਂ  उत्सुक  यह  देख  जैसा  कि  मेंने  पहले  हम  उद्घोषणा
 कर  आइचयंचकित  और  क्षुब्ध  हूं  कि  यहां  किस  के  कारण  जानना  चाहते  हें  ।  में  उसके  विषय
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 में  तके  करना नहीं  चाहता हूं  ।  हम  केवल
 राज्यों  में  ही  है  ।  ऐसे  राज्यों  में  जहां  किसी

 कांग्रेस  दल  और  साम्यवादी  दल  की  दीक  ठीक  एक  दल  का  निश्चित  बहुमत  न  हो  और  विभिन्न

 संख्या  जानना  चाहते  हूं  ।  निर्वाचन  समाप्त  दलों  में  अन्तर  केवल  १,  २,  ३  या  ५  का

 होने  पर
 और

 आंध्य  विधान  मंडल  की  रथापना  दो  या  तीन  दल  एक  साथ  मिल  कर  सरकार

 होने  पर  मेंने  माननीय  गृह  मंत्री  से  निर्वाचन  बना  संकते  आन्  राज्य  में  भी  निर्वाचन  के

 लड़ने  वाले  और  उसमें  जीतने  वालों  की  संख्या  पश्चात्  ऐसी  ही  स्थिति  थी  अर्थात  किसी  एक

 बताने  के  लिए निवेदन  किया  था  ।  वे  आंकड़े  दल  का  निश्चित  बहुमत  नहीं  था  ।  कांग्रेस  दल

 इस  प्रकार  हें  :  की  संख्या  ४०  थी  और  साम्यवादी  दल  की

 बाण  संख्या  ४१  थी  ।  स्वतन्त्र  व्यक्तियों  में  से  कुछ
 दल  का  नाम  लड़ते  वालों  जीतने  वालों  कांग्रेस

 में  सम्मिलित  हो  गए  और  कुछ

 की  संख्या
 की

 संख्या  वादी  दल  में  ।  साम्यवादी  दल  के  साथ  सात

 साम्यवादी  ६७  ढ  सदस्य  थे  जो  निर्वाचन  में  स्वतन्त्र  रूप  से

 कांग्रेस  १३६  Yo
 खड़े हुए  थे  ।

 प्रजा  ८२  २०

 कृषक  लोक  ६३  १५
 आज  प्रश्न  यह हैं  कि  क्या  ar

 राज्य  में  वास्तव  में  संवैधानिक  संकट  था
 समाजवादी

 ५५
 द

 स्वतन्त्र  ११०
 और  यदि  तो  वह  किस  प्रकार  था ।  मेरा

 १७
 यही  कथन हैं  कि  कोई  संवैधानिक  संकट  नह

 १५
 ऋण  केवल  दल  सम्बन्धी  संकट  रसन

 करने  वाले  दल  में  संकट  था  |  संकट
 जब  निर्वाचन  समाप्त  हो  गये  तो  हमें

 जनता  का  निर्णय  मालूम  हो  गया  |  अतः  यदि  इतना  ही  था  कि  जो  लोग  मंत्रिमंडल  बनाने  के

 सीमा  एकत्र  हुए  थे  वह  स्थिर  न  रह  सके
 कोई  मंत्रिमंडल  निर्वाचन  अथवा  विधान  सभा

 में  हार  तब  संवैधानिक  संकट  का  प्रदान
 और  उनमें  से  कुछ  दल  से  बाहर  चले  गये  ।

 उत्पन्न  होता  और  दूसरी  सरकार  बनाने
 में  इसे  संवैधानिक  संकटਂ  बिल्कुल  नहीं  कहता

 की  आवश्यकता  होती  है  ।  निर्वाचन  के  समय  dag  केवल  दल  के  अन्दर  एक  संकट  था
 |

 आन्ध्र  राज्य  में  दलों  का  निर्माण  भिन्न  जहां  अनेक  दल  हें  वहां  प्रत्येक  दल  में  संकट

 प्रकार  से  था  और  निर्वाचन  के  बाद  भिन्न  हो  सकता  विभिन्न  दलों  के  मिल  जाने  पर

 हो  गया  क्योंकि  और  समाजवादी
 भी  संकट  हो  सकता  हैं  ।  जहां  तक  संसदीय

 में
 च  प्रणाली  का  सम्बन्ध  हे  मेरा  निवेदन  है  कि  वहां दल  एक  साथ  निर्वाचन

 कांग्रेस दल  की  संख्या  ४०  थी  जबकि  साम्य  कोई  संवैधानिक  संकट  नहीं  था  ।  संवैधानिक

 वादी  दल  की  संख्या ४१  थी  ।  निर्वाचन  संकट  तब  होता हैं  जब  मंत्रिमंडल  के  विरुद्ध

 समाप्त  होने  पर  और  आन्ध्र  राज्य  के  निर्माण  अविश्वासਂ  का  प्रस्ताव  हो  और  अन्य  दल

 के  राज्यपाल  का  यह  कर्तव्य  था  कि  वह  आमन्त्रित  किये  जाने  पर  सरकार  न  बना  सकें  ।

 सबसे  अधिक  संख्या  वाले  एक  दल  की  सरकार  उस  समय  प्रयास  व्यवस्था  चलाने  के  लिए

 यदि  कोई  आगे  न  आये  तभी  संवैधानिक  संकट बनाने  के  लिये  बुलाते  किन्तु  निश्चय  ही  वैसा

 नहीं  किया  गया  ।  त्रावनंकोर-कोचीन  राज्य  होता  हैं  ।  यह है  इस  सम्बन्ध  में  data

 में  या  HTFeT  राज्य  में  अथवा  अनेक  अन्य  राज्यों  किक  प्रणाली  ।

 में  आज  एक  भी  ऐसा  दल  नहीं  है  जिसका  मेरे  विचार  से  वहां  ऐसी  स्थिति  उत्पन्

 नहीं  हुई  थी  जिससे  कि  संवैधानिक  शासन निश्चित  बर्मन  वह  केवल  दो  या  तीन
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 ए०  के०

 यंत्र  HT  गु  हो  जाये  ।  में  श्री  आवर  जेनिफर  में  eal  थर  खने  वाले  दलों  से  परामर्श  करना

 की  पुस्तक
 से  उद्धरण  आवश्यक  है  5.0

 देता  हूं  ।  मान्य  सिद्धान्त  है  कि  जब
 में  कोई  संवैधानिक  पंडित  नहीं  हूं  ।  मेंने

 पदारूढ़  सरकार  हार  जाये  सम्राट  को
 तों  जो  मान्य  प्रक्रिया  है  उसे  पढ़  कर  सुना  दिया

 विरोधी  दल  के  नेता  को  सरकार  बनाते  के
 है  ।  यहां  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया है  कि

 लिये  आमन्त्रित  करना  चाहिये  ।  आज  को

 संसदीय  प्रणाली  में  एक  अभिज्ञात  facts
 निक  संकट  आ  जाने  की  स्थिति  में  gene

 या  राज्यपाल  को  तुरन्त  ही  विरोधी
 दल

 दल  होता  हूं  जिसका  नेता  विरोधी  दल  का
 नेता  से  भेंट  करनी  चाहिये  ।  यदि  विरोधी  दल

 नेता  कहलाता  है  ।  यह  ह  कि  पदारूढ़
 से  भेंट  नहीं  की  जाती  हूं  और  हारे  हुए  मंत्री  को

 सरकार  की  हार  हो  जाने  पर  संख्या  विरोधी

 दल  के  नेता  को  आमंत्रित  करता  हैं  ।  सम्राट
 आमन्त्रित  feat  जाता  है  तो  इसका  अर्थ  यह

 हूं  कि  राज्यपाल  निष्पक्ष  रूप  से  कार्य  नहों  कर

 का  कार्य  सरकार  बनाने में  सहायत  देना  है
 रहा  हैं  ।

 सरकार  बनाना  नहीं  हे  ।  इससे  सम्राट  को

 निष्पक्षता  सिद्ध  होती  है  ।  इस  नियम  का  एक
 दूसरा  वाक्य  यह  है  कि  न  केवल  वह

 उपनियम  यह  है  कि  विरोधी  दल  के  नेता  को
 निष्पक्ष  रूप  से  ara  ही  करे  अपितु  यह  दिखाई

 आमंत्रित  करने  से  पव  सम्राट  किसी  से  परामर्श
 दे  कि  ag  निष्पक्ष  रूप  से  कार्य  कर  रहा  हैँ  ।

 नहीं  करेगा  |  परामर्श  लेने  का  अथ  है  विरोधी
 अरयात  उस  का  कार्य  परखा  जायेगा  ।  यह

 दल  को  सरकार  बनाने  के  अधिकार  से  वंचित
 हम  मानते  हें  कि  वहां  चुनाव  होने  को  परन्तु

 और  यह  प्रत्यक्षतः  देश  के  राजनीति
 यह  कह  कर  कि  संवैधानिक  संकट  ह  और

 में  भाग  लेना है
 ।'

 अविलम्ब  चुनाव  होते  चाहियें

 बिल्कुल  दूसरी  बात  है  ।  यह  स्थिति  हो  गई  है
 इसी  पुस्तक  के  एक  अन्य  पृष्ठ  पर  यह

 भी  दिया  हुआ है  कि  संवैधानिक  संकट  उत्पन्न
 या  नहीं  यही  तो  प्रदान  है  ।  इस  मामले  विशे

 में  श्री  नागो  रेड्डी  ने  राज्यपाल  से  भेंट  करके
 at  जाने  की  अवस्था  में  प्रक्रिया  इससे  भिन्न

 उन्हें  यह  आश्वासन  दिया  कि  यादि  उन्हें  १५
 होगी  ।  यह  तो  केवल  अविश्वास  प्रस्ताव  तथा

 दिन  का  समय  दिया  जाये  तो  वह  स्थायी
 सरकार  के  हार  जाने  से  सम्बन्ध  रखती है  ।

 सरकार  बनाने  में  अवश्य  सफल  होंगे  ।  निष्पक्ष

 इसी  पुस्तक  में  कहा  गया  हैं  :  ह  नियम  होते  के  नाते  राज्यपाल  को  यह  प्रय  नहों

 सम्राट  को  अन्य  परिस्थितियों  में  अपने  मनचाहे  करना  चाहियें  था  कि  एक  दल  विशेष  ही

 परामर्शदाताओं  से  Tas  करने  से  रोकता  रूढ़  रहे  ।  संसदीय  प्रणाली  के  अनुसार  उसे

 नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  की  मृत्यु  हो  जाने  अथवा  विरोधी  दल  के  नेता  या  नेताओं  को  बुला  कर

 स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  दे  देने  की  अवस्था  में  यह  दृढ़  सरकार  बनाने  को  सम्भाविता  पर

 आवश्यक  नहीं  हूं  कि  विरोधी  दल  निश्चित  परामर्श  करना  चाहिये  था  |  और  कांग्रेस  दल

 रूप  से  सरकार  बनाये  ।  यदि  सरकारी  दल  में  ने  भी  कैसे  सरकार  बनाई  थी  ?  उसने  भी  तो

 ऐसे  सदस्यों  की  सहायता  जो  चुनावों  में फट  पड़  जाने  से  सरकार  को  त्यागपत्र  देना

 पड़े  तो  भी  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  विरोधी  कांग्रेस  दल  को  पराजित  करके  सदस्य

 दल  ही  नई  सरकार  बनाये  |  पहली  अवस्था  में  चुने  गये  सरकार  बनाई  हुई  थी

 को  सरकारी  दल  सरे  और  दस  री  अवस्था  कॉंग्रेस  दल  ने  अपना  विरोध  करने  वाले
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 सदस्यों  को  अपने  साथ  लिया  ही  कपों  ?  इस  कार्यक्रम  था  और  जिसने  बहुमत  प्राप्त  कर

 आधार  पर  दल  के  समर्थकों  की  गिनती  नह  रखा  परन्तु  उसे  ठुकरा  दिया  गया

 की  जानी  चाहिये  ।  भारत में  जहां  इतने  दल  )  त्रावणकोर-कोचीन  में  भी

 हैं  और  जहां  किसी  भी  दल  को  निदिचत  बात  हुई  कि  वहां  कांग्रेस  दल  के  ४५  सदस्य

 मत  प्राप्त  नहीं  है  क्या  आप  प्रत्येक  बार  सरकार  और  साम्यवादी  तथा  अन्य  दलों  के  ४५  से

 के  हार  जाने
 पर

 नये  सिरे  से  चुनाव  करायेंगे
 ?  अधिक  सदस्यों  ने  मिल  कर  अपना  सबसे  बड़ा

 यदि  चुनाव  के  पश्चात्  भी  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों  दल  घोषित  किया  किन्तु  उन्हें  मंत्रिमंडल

 बनाने  at  निमन्त्रण  नहीं  दिया  और की  संख्या  यही  रही  तब  फिर  क्या  होगा  ?  नये

 चुनाव  फिर  तो  हो  नहीं  इसलिये  कांग्रेस  दल  ने  कुछ  समय  TH  वहां  राज्य

 किया | पाल  को  यह  देखना  चाहिये  था  कि  क्या

 वास्तव  में  कोई  संवैधानिक  संकट  था  या
 श्री  ए०  एम०  थामस

 :  तामील  are
 और  यदि  राज्यपाल  ने  उचित  कार्यवाही  की

 कांग्रेस  पार्टी  उनमें  सम्मिलित  नहीं  थी  ।

 होती  तो  यह  स्थिति  होती  ही  नहीं  ।

 श्री  ए०  क०  गोपालन  :  इसका  पता
 तो

 तब

 मद्रास में  क्या  हुआ
 ?  चुनाव के  बाद

 चलता  जबकि  राजप्रमुख  उन्हें  सरकार  बनाने
 सबसे  बड़ा  दल  कांग्रेस  का  परन्तु  श्री

 का  निमन्त्रण  देते  |  वहां  अकेली  सबसे  बड़ी
 प्रकाशम  ने  अन्य  लोगों  की  सहायता  से  यूनाईटेड  पार्टी  को  सरकार  बनाने  का  निमन्त्रण  दिया
 डिमाकेटिक  फ्रंट  दल  बनाया  |  उसका  बहुमत  गया  और  बहुमत  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रतिज्ञाएं
 हो  गया  |  उस  दल  ने  राज्यपाल  से  प्रार्थना  की

 की  गई  ।  सबसे  बड़े  अकेले  दल  को  ही  सरकार

 कि  क्योंकि  ag  दल  बहुमत  में  था  और  सभी  बनाने  के  लिये  कहना  और  बहुमत  प्राप्त
 भाग  लेने  वाले  छोटे  दलों  का  कार्यक्रम  एक

 कई  दलों  के  संगठन  को  स्वीकार  न  करना  कोई
 समान  था  इसलिये  उसे  सरकार  बनाने  का

 अच्छी  नीति  नहीं  विदेशों  में  यह  रीति
 भार  सौंपा  जाये  ।  परन्तु  तब  यह  कहा

 है  कि  जब  कोई  विस्वास  खो  बैठता हैं  और
 गया  fe  उक्त  दल  कोई  wy  संगठित  दल

 हार  जाता  है  तो  दूसरे  दलों  को  सरकार

 नहीं  इसलिये  उसे  नहीं  अपितु  उस  दल  को
 बनाने  के  लिये  निमन्त्रण  दिया  जाता  है  ।

 जिसने  जनता  के  समक्ष  एक  समान  कार्यक्रम
 अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  संविधान  के  अधीन

 रखा  सरकार  बनाने  का  अधिकार
 इन  दलों  द्वारा  शासन  चलाया  जा  सकता हैं

 यह  बात  दूसरी  थी  कि  वह  बहुमत  में  नहीं  था  ।
 और  क्या  वे  एकत्रित  होकर  प्रशासन  चला

 और  किया  क्या  गया  ।  एक  व्यक्ति  विशेष
 सकते  हैं  |

 जिसे  जनता  ने  चुना  तक  नहीं  जो  कि

 विधान  सभा  का  सदस्य  तक  नहीं  बाहर  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा

 से  लाया  गया  |  उसे  राज्यपाल  ने  नामਂ  fag- se  गया हे  जब  पैप्सू में  राष्ट्रपति का  राज्य

 शित  किया  और  उसके  अधीन  सरकार  बनाई  और  हम  निर्वाचनों  की  मांग  कर  रहे  थे  तबਂ

 गई
 ।

 यह  कार्यवाही की  गई  थी  उस  समय ।  शीघ्रता  क्यों  नहीं  दिखलाई  गई
 ?

 पैप्सू  के

 राज्यपाल  ने  उस  व्यक्ति  को  जो  विधान  सभा  मामले  में  एक  बात  और  इस  मामले  में  दूसरी
 का

 सदस्य  नहीं  विधान  परिषद्  का  सदस्य  यह  समझ  में  नहीं  आता  ।  कांग्रेस  सरकार

 नाम  निर्देशित  किया  और  उसने  बहुमत  प्राप्त  की  जहां  जो  स्थिति  अनुकूल  दिखाई  देती

 करके  अपना  मंत्रिमंडल  बना  लिया  |  हालांकि  उसी  के  अनुसार  वे  अपनी  नीति  बदल  लेते  हें  ॥.

 वहां  ऐसा  दल  वर्तमान  जिसके  पास  पप्पू  में  वह  अपनी  सरकार  जमाना  चाहती
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 सम्बन्धी  संकल्प

 ए०  कण

 इस  लिये  wet  निर्वाचनों  में  अधिकाधिक  ary  की  जनता  सिद्ध  कर  देगी  वहां

 विलम्ब  किया  गया  और  आन्ध्र  के  मामले  में  निर्वाचन का  उपयुक्त  समय  था  ॥

 वह  कांग्रेस  के  अधिक  सदस्यों  को  निर्वाचित

 देखना  चाहते  इसलिये  वहां  शीघ्र  निर्वाचन
 श्री  के०  रो जन बर्ग  ने  कहा है  कि

 अविश्वास  प्रस्ताव  पारित  होने  के
 करना  चाहते  हैं  ।  परिणाम  यह  होगा  कि  जो

 वहां  सरकार  नहीं  चला  क्योंकि  उन्हें
 पश्चात्  अनुभव  कर  सकता  हैं  कि  देश  उस  पर

 विश्वास  करता  और  इसलिये  वह  संसद वहां  की  जनता  नहीं  इसलिये  वे  पुनः

 सत्तारूढ़  नहीं  हो  सकेंगे  |  उनके  स्थान  पर  अन्य
 को  भंग  करने  का  बरामद दे  सकता  है  ।

 दल  सत्तारूढ़ होगा  ।
 फिर  सामान्य  निर्वाचनों  के  परिणाम

 पर

 पुराने  मंत्रिमंडल  का  बने  रहना  था  नये

 ०
 श्री  रघुरामेया  :  श्री  गोपालन ने  एक  मंडल  का  बनाना  अवलम्बित  है  ।”  ari  द

 उद्धरण  दिया  हैं  कि  अविश्वास  का  मत  मिल  को  अपना  विवेक  ada  का  अधिकार  है  |

 जानें  पर  विरोधी  दल  को  सरकार  बनाने  के

 लिये  कहा  जाता  उस  स्थिति में  और  इस  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पुराने

 स्थिति में  इतना  अन्तर  है  कि  इस  मामले में  मंडल  को  जारी  रखने  की  भी  रीति  है  ?

 मुख्य  मंत्री  ने  सभा  भंग  कर  देनें  का  ि

 दिया था  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  अब  श्री  गोपा  श्री  रेशमिया  :  नहीं  ।
 सभा  भंग

 करने  के  लिये  कहे  जाने  पर  सम्राट  या wa  भी  ब्रिटिश  पाल्या  फेंट  की  रीतियों  के

 उद्धरण देने  लग  गये  हैं  ।
 पाल  को  सभा  भंग  करने  या  भंग  न  करने  का

 पुरा  अधिकार होता  है  ।  परन्तु एक  बार  भंग

 करने  का  निर्णय  किये  जाने  पर  विरोधी  दलਂ श्री  ए०  कठ  क्योंकि यहां  उसी

 रीति  का  अनुसरण  किया  जाता है  ।  के  नेता  को  सरकार  बनाने  के  लिये  कहन  की

 कोई  प्रथा नहीं  है  ।  दूसरी बात  यह  हैं  कि
 श्री  रघु रामे या  :  श्री  कीथ  ने  एक  स्थिति

 इंग्लैण्ड  में  विरोधी  दल  का  केवल  एक  नेता
 को  वर्णन  किया  ठीक  वैसी  ही  स्थिति

 जबकि  आन्ध्र  में  विरोधी  दलों  के  कई  नेता
 आधा  राज्य  में  हुई  हें  ।  कोई  dase

 होने  पर  या  अन्य  कारण  से  त्यागपत्र
 और  स्वतन्त्र सभासद  कभी  एक  दलਂ  में  faa

 जाते  हें  और  कभी  दूसरे  दल  में  ।  वहां  विरोधी

 तो  आने  वाली  सरकार  यदि  इसे  दल  में  इस  प्रकार  की  बहुत  गड़बड़  हुई  है  |

 कार्य  चलाने  के  योग्य  बनना  अवस्य  भंग  हो  प्रजा  समाजवादी  दल  के  नेता  श्री  राजू
 जाना  चाहियें  ।  परन्तु  अधिक  प्रचलित  रीति

 वहां  सरकार  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  थे  ।  उनके
 यह  हैं  कि  परास्त  मंत्रिमंडल  को  भंग  होकर

 सात  सदस्यों  को  निकालਂ  कर  सब  दलों  को
 की  अपील  करनी  चाहिये  1.0

 मिला  कर  विरोधी  दल  की  संख्या  ६०  से

 अधिक  नहीं  होती  ऐसी  स्थिति  में  और लाड  एसक्विथ  का  कथन  था  कि

 दूसरे  दल  के  परास्त  होने  सरकार  बनाने  श्री  राजू  के  सरकार  बनाने  के  विरोध  में  होते

 का  निमन्त्रण  दिया  जाना  चाहिये  परन्तु  हुए  सरकार  के  पास  सभा  भंग  करने  के

 उनका  यह  भी  मत  था  किਂ  जो  भंग  करने  का  रिक्त  और  कोई  चारा  नहीं  था  ।  आन्ध्र  की

 परामर्श  सम्राट  को  दिया  तो  वह  अपने  जनता  भी  नये  सिरे  से  निर्वाचन  चाहती

 fare  के  अनुसार  कार्यवाही  कर  सकता  हैँ  |  क्योंकि  ये  सभासद  पुरानी  मद्रास  विधान  सभा
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 सम्बन्धी  संकल्प

 के  सदस्य  और
 आन्ध्र  राज्य

 बनने  से  पूर्वे  हस्तक्षेप  करके  लुटेरों  वाली  नीति  को

 ही  निर्वाचित  हुए  थे  ।  नाया ।  यदि  आज  वहां  की  जनता  कष्ट  भोग

 रही  है  तो  उसका  उत्तरदायित्व  कांग्रेस  के श्री  गोपालन  तथा  कतिपय  अन्य  सदस्य

 चुनौती  दे  रहे  हैं  कि  वे  जीतेंगे  ।  फिर  उन्हें  प्रधान के  ऊपर  है  ,

 निर्वाचनों  से  भयभीत  होने  और  वैकल्पिक
 एक  माननीय  सदस्य

 :
 जी  नहीं

 ।

 सरकार  बनाने  की  आवश्यकता है  ?

 वस्तुस्थिति  यह  हूँ  कि  वे  जानते  ह  कि
 क्या

 श्री  अशोक  मेहता  :  उन्होंने  लोगों  को

 परिणाम  इसीलिये  वे  निर्वाचनों  से  पदों  आदि  का  प्रलोभन देकर  ऐसी  स्थिति

 प्रसन्न नहीं  हूं  ।  अन्यथा  उन्हें  इधर  उधर  के  उत्पन्न  कर  दी  ।  आज  कांग्रेस  संविधानिक

 आपत्ति  उत्पन्न  करना  चाहती  जब  कि व्यक्तियों  को  मिला  कर  वैकल्पिक सरकार

 बनाने  का  अनुरोध  करने  की  कोई  आवश्यकता  वास्तव  में  ऐसी  कोई  आपत्ति  विद्यमान  नहीं
 वा

 नहीं  हैं  ।  वहां  कांग्रेसजनों  में  चाहे  कितने  भी  @  |  प्रस्तावक  ने  कहां  बताया  है  कि  वहां

 संविधानिक  शासन  प्रणाली  असफल  रही है  ?
 परन्तु  देश  और  प्रान्त  के

 भाग्य

 का  जहां  प्रश्न  उठता  है  और  जहां  सामान्य  संसदीय  प्रजातन्त्र  के  अनुसार  अविश्वास

 प्रस्ताव  पारित  हो  जाने  पर  या  तो  सरका९ निर्वाचनों  का  प्रश्न  आता  उनकें  कोई

 भेदभाव  नहीं  रहेगा  श्री  गोपालन  ने  इसे  विधान  सभा  भंग  करने  की  सिफारिश कर

 हमारे  दल  का  आपत्तिकाल  बताया  है  |  यदि  सकती  हैं  या  त्यागपत्र दे  सकती  है  ।  यह  दोनों

 बात  है  तो  उन्हें  चिन्ता  करनें  की  कोई  काम  नहीं  कर  सकती  ।  श्री  कीथ  ने  भी  यदि

 आवश्यकता  नहीं  हम  इसे  स्वयं  सुधार  कही  हैं  सरकार  द्वारा

 नीलम  अन्त  में  में  इतना  कहूंगा  कि  राज्यपाल  त्यागपत्र  दिये  जाने  के  पश्चात्  विधान  सभा

 के  परामर्श  पर  राष्ट्रपति  ने  जो  कार्यवाही  की  भंग  कर  दी  जाती  हैं  ।  परन्तु  कोई  न  कोई

 वह  सर्वथा  उचित  और  प्रजातन्त्र  के  सिद्धान्तों  सरकार  सत्तारूढ़  अवश्य  रहती  है  ।  इस  के

 के  पुर्णतया  अनुकूल  है  ।  कई  उदाहरण  ब्रिटेन  के  इतिहास  में  मिल
 bad

 सकते हैं  ।
 शी  अशोक  मेहता  हमें

 थी  कि  गृह का ये  मंत्री  राष्ट्रपति  की
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 क्या  ब्रिटेन के

 की  आवश्यकता  की  व्याख्या  करेंगे  ।

 धान  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  है  ?
 बताया  गया  है  कि  त्यागपत्र  देने  वाले

 मंत्रिमंडल  के  परामर्श  से  उद्घोषणा  की  गई
 a

 श्री  अशोक  मेहता  :  freq  यहां

 ह्
 a  |  मानिक  व्यवस्था  नष्ट  नहीं  हुई  है  ।  यह  भी

 में  और  मेरे  साथी  विधान  सभा  के  भंग  सिद्ध  नहों  किया  गया  हैं  कि  कोई  असाधारण

 करने  के  पक्ष  में  है  ।  जब  श्री  प्रकादाम  हमारे
 मामला  हो  गया है  ।  कोई  भी  विधान

 यश  की  कार्यपालिका के  सदस्य थे  उन्हें  आन्ध्र  मंत्रिमंडल  की  सिफारिश  के  भंग  नहीं

 के  लिये  उपयुक्त  नीति  बनाने  और  after  की  जा  सकती  ।  यहीं  विचार  श्री  डाईसी  ने

 निर्वाचन  कराने  के  लिये  दल  की  कार्यपालिका  व्यक्त  किये  हें  veg  मंत्रिमंडल  यह  TA

 ओर  से  आदेश  दिया  गया  था  ।  यदि  हमारी  देकर
 त्यागपत्र  नहों  दे  सकता  ।  यदि  कोई

 इच्छा  के  अनुसार  कायंवाही  की  तो  मंत्रिमंडल  त्यागपत्र  देता  तो  या  तो  कोई

 शक  वर्ष
 पहले  नये  निर्वाचन  हो

 वैकल्पिक  मंत्रिमंडल  बनाया  जाना  चाहियें

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  वहां के  मामलों  में  या  इसे  स्वयं  शासन  कार्य  चलाना  चाहियें  ।
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 सन्  १८७५  में जब  डिज़रेली  ने  ग्लैडस्टन  उचित  प्रकार  से  हो  सकेंगे  ?  हम  तो  इस  देश

 को  हरा  दिया था  तो  उसे  सरकार  बनाने  में  स्वस्थ  प्रजातन्त्रात्मक  परम्पराएं  विकसित

 के  लिए  आमन्त्रित  किया  गया  |  परन्तु  उसके  करना  चाहते  हें  ।  राज्यपाल  को  शासन  अपने

 अस्वीकार करने  पर  जब  फिर  से  ग्लैडस्टन  हाथ  में  ले  लेने  की  अनुमति  ही  क्यों  दी  गई  ?

 को  बलाया  गया  तो  उसने  कहा  था  जनरल  इसकन्दर  मिर्ज़ा  तो  नियन्त्रित

 के  नेता को  यदि  आमन्त्रित किया  जायें  तो  उसे  तन्त्र  की  बात  करते  हें  और  त्रिवेदी  जी

 था  तो  स्वयं  सरकार  चलानी होगी  या  और  प्रत्यक्ष  रूपेण  प्रयोग  कर  रहे  हें  ।  हम  तो  शुद्ध

 कोई  उपाय  बताना  और  उस  अन्य  प्रजातन्त्र  राज्य  चाहते  जिसके  अनुसार

 उपाय  के  भी  असफल  हो  जाने  पर  उसे  स्वयं  यदि  कोई  सरकार  त्याग  पत्र  नहीं  देती  और

 सारा  काय  सम्भालना  ही  होगा  ।”  अतः  यहां  राज्यपाल  को  शासन  सम्भालने  के

 भी  या  तो  मुख्य  मंत्री  को  ही  काय  चलाना  कहती  है  तो  राज्यपाल  को  वैसा  करना  पड़ता

 होगा  अथवा  उसके  त्यागपत्र  देने  पर  विपक्ष
 परन्तु  यदि  पुर्व  सरकार  त्याग  पत्र  दे  देती

 के  नेता  को  आमन्त्रित  करना  होगा  ।
 है  तो  राज्यपाल  विपक्ष  के  नेता  को  आमंत्रित

 डा०  काटजू
 :  राज्यपाल  ने  साम्यवादी

 पार्टी  के  नेता  को  बुलाया  था  |

 इस  नियम  का  कभी  अपवाद  होता डा०  रामाराव  में  इस  कथन  को

 नहीं  देखा  ।  विक्टोरिया  के  राज्य  में  आस्ट्रेलिया चुनौती  देता हूं
 ।

 )
 r

 में  श्रमिक-सरकार  हार  2  |  तब  श्रमिक
 डा०  काटजू

 :  मेरा  अभिप्राय  है  उसके
 पार्टी  के  नेता  ने  faces  दो  fetta

 साथ  बातचीत  की  थी  ।  (  अन्तर्बाह्य
 छोटी  पार्टी  के  नेता  को  आर्मन्त्रित  करते  के

 श्री  मेहता  :  हमारा  सम्बन्ध
 लिए  सुझाव  दिया  और  राज्यपाल  को  उसक

 तो  केवल  संवैधानिक  औचित्य  के
 सुझाव  मानना  dt  पड़ा  |  सन  १९२६  म

 से  HAST  में  भी  यही  हुआ  और  राज्यपाल  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हमारे  पहले  नेता  की  बात  माननी  ही  पड़ी  ।

 धान  और  ब्रिटिश  संविधान  में  कोई  अन्तर

 नहीं  ?  धारा  &&  विशेष  स्थितियों  में  ही  लागू

 श्री  भन्नोक  मेहता  :  हमारा  संविधान  तभी  होती  है  ।  आप  श्री  प्रकाशम  को  विवान  सभा

 उपबन्ध  बनाता है
 जबकि  संवैधानिक  व्यवस्था  टूटने  के  पंदचात् थ  राज्य  चलाने  के  लिए  कह

 टूट  जाये  ।
 परन्तु  यहां

 अभी  यह  टूटी  नहीं  है
 सकते  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  मौन  हैं  |

 वे  केवल  कुछेक  विवरणों  को  हमारे  सामने क्योंकि  श्री  प्रकाश म्
 सरकार  चला  संकते  हैं  ।

 और  उनके  त्यागपत्र  देने  पर  राज्यपाल  अन्य  पढ़  देते  हें  ।  वहां  कोई  सरकार  तो  होती  चाहिए

 नेताओं  अथवा  विपक्ष  के  किसी  नेता  के  द्वारा  परन्तु  जनतन्त्र  के  विरुद्ध  राज्यपाल  को

 राज्य  चला  सकता है  ।  आंध्र  के  राज्यपाल  का  शासन  जानबूझ  कर  दिया  तथा  यह

 बताया  गया  कि  इस  प्रकार  चुनाव  न्यायपूर्ण कथन  हैं  कि  अब  उसके  शासन  में  प्रशसन

 उन्नति  कर  रहा  है  तो  क्या  इसका  अर्य  यह  है  यह  कह  भी  नहीं  कहा  गया  कि  प्रकाशम

 कि  प्रजातन्त्र  की  अपेक्षा  नौकरशाही  अच्छी  मन्त्रिमण्डल  ने  विधान  सभा  को  तोड़ने

 हू  और  इसी  राज्यपाल  के  शासन  में  ही  चुनाव  की  सम्मति  दी  है  ।  यदि  वे  इस  प्रकार  की
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 सम्मति  देते  तो  त्यागपत्र  प्रस्तुतਂ  नहीं  करते  ।  संवैधानिक  रूढ़ियों  को  नहों  तोड़  सकता  ॥

 एसा  ही  संविधान  के  arrest  की  सम्मति  है  ।  हमें  जनता  पर  विश्वास  रखना  चाहिए  अपनी

 चुनाव  दोबारा  तभी  सम्भव  थे  जबकि  नीति  को  भलों  प्रकार  चलाना  चाहिएं  ।

 प्रकाशित  मंत्रिमंडल  अपनी  नीति  ठीक  प्रकार  आप  देखेंगे  कि  te  में  साम्यवादियों  का  जोर

 से  न  चला  पाता  ।  यदि  वे  अपनी  होती  ठीक  नहीं  होगा  ।  क्योंकि  देश  की  जनता  में  जनतन्त्र

 तरह  से  चला  नहों  संकते  थे  तो  किसी  अन्य  के  अंकुर  परन्तु  आप  तो  अधिकार  चाहते

 सता  को  सरकार  बनाने  का  निमन्त्रण  दिया  आप  इसी  पागलपन  में
 इसरो

 पार्टियों  को

 जाता  जिससे  उचित  arf  चलाई  जा  सकती  ।  for  भिन्न  करने  में  नहीं  चूकते  ।

 गृह  मंत्री  का  कथन  है  कि  अविश्वास  प्रस्ताव

 मदिरा  पर  नियन्त्रण  के  कारण  प्रस्तुत  हुआ  |  इस  उद्घोषणा  के  लिए  कोई

 कोई  बल तक  नहीं  हैं  ।  इसीलिए  में  इस रंध्र
 सरकार ने  राममूर्ति  समिति  की

 शीशों  को  पुर्णतया  स्वी  कार  किया  |  क्या  सरकार  संकल्प  के  विरुद्ध  हूं  ।  गृह  मंत्री  ने  अपने  भाषण

 सभा  द्वारा  दिए  गए  आदेशों  का  उल्लंघनਂ  में  समाचार  पत्रों  के  उद्धरण  आदि  दिए

 कर
 सकती  हैं  ।  यही  प्रइन  इस  समय  उन्होंने  कोई  विशेष  सूचना  हमें  नहों  दी  ।

 स्थित  था  |  में  तथा  मेरे  साथी  संकल्प  को  स्वीकार

 गृह  मंत्री  जी  जानते  हें  कि  मदिरा  नियंत्रण  करने में  असमय  हें  |

 को  नीति  इस  प्रकार  से  वे  चलाना  चाहते  थे  डा०  लंका  सुन्दरम  :  गृह  मंत्रो  जो  का
 जिससे  वे  सफ़ल  होती--केवल  इसी  आधार  वक्तव्य  केवल  चुनाव  के  पुर्व  का  भाषण
 पर  वह  सरकार  नहीं  तोड़ी  गई  थी  ।  परन्तु  प्रोत  होता  ह  तथा  इसी  fer  उद्घोषणा
 हम  जनतन्त्र  के  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  नहीं  बिल्कुल  अलग  को  चीज  हो  गई  हैं  ।  उद्योग  गा

 चाहते थे  ।  का  यह  अधिकार  राष्ट्रपति  का  हैं  तो  सभा  का

 ATT  सरकार  ने  जनतन्त्र  के  सिद्धान्तों
 स्थान  इसमें  कहां  आता है  |  हम  पर  ा  का

 उत्तरदायित्व  लादा  जा  रहा  हैं  ।  गृह  मंत्री  जी का  उल्लंघन  विधान  सभा  को  तोड़  कर  किया

 का  ध्यान  मेंने  इस  ओर  दिलाया  था  कि  उसमें तथा  हम  से  अब  इस  उद्घोषणा  की  स्वीकृति

 कराई
 जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  का  वैधानिक  चुनाव  सम्बन्धी  तिथि  का  उल्लेख  नहों  हैं  |

 कार्य  कभी  कभी  होता  परन्तु  अभी  यह
 केवल  इतना  लिख  दिया  है  कि  चुनाव  शी

 ति शीघ्र  हो  सकता  है  कि  बाद  में  किसी कार्य  प्रतिदिन  हमारे  सम्मुख  आता  है  ।

 बहाने  से  चुनाव  को  तिथि  फिर  से  स्थगित
 जव  संविधान  बनाया  गया  था  तब

 कर  दी  तब  तो  आंध्र  देश  में  सव  ऐसा
 संविधान  निर्माताओं  का  विचार  ऐसा  नहीं  राज्य  चलता  रहेगा  ।  इसकेलिए  में  निश्चित
 था  ।

 वे  जनतंत्र  देशਂ  बनाना  चाहते थे  ।
 सम्भव  है  कि  मेरे  साम्यवादियों  को

 रूप  से  चुनाव  को  तिथि  जानना  चाहता  हुं  |

 अधिकार  नहीं  देना  चाहते  ।  परन्तु  उन्हें  इसके  इस  संसद  सभा  पर  are  के

 ना लिए  दुसरी  नीति  बरतनी  चाहिए  ।  हमें  प्रशासन  का  भारी  उत्तरदायित्व  ष  |

 जनतन्त्र  के  विभिन्न  पक्षों  के  परस्पर  सम्बन्ध  में  श्री  काटजू  से  इस  उद्योग  में  खण्ड
 अच्छे  बनाने  नहों  तो  इस  प्रकार  से  के  ठीक  ठीक  परिपालन  के  लिए  कहुंगा  |

 आपਂ  देश  को  जनतन्त्र  नहीं  बना  सकते  ।  आप  यह  बताएं  कि  इस  खण्ड  को  चुनाव
 से

 साम्यवादियों  का  facts  करने  में  में  अपनी  पहले  के  समय  तक  कसे  परिचालित  करेंगे  ?

 495  L.S.D.
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 डा०  काटजू  :  इसके  विषय  में  सोचूंगा  मेंने  केवल  इस  ओर  ध्यान  दिलाया

 और  आपका  समाधान  करूंगा  ।  हैं  कि  इस  सभा  का  ag  उत्तरदायित्व  हैं  कि

 डा०  लंका  :
 में

 तो  यह  कहना  वह  देखे  कि  आन्ध्र  देश  में  एक  अच्छा  सरकार

 चाहता  हूं  कि  राज्यपाल
 का  राज्य  प्रजा  के  हो  और  नई  सरकार  के  लिए  aaa  होने  तक

 भले
 के  लिए  sti  में  आदा  करता हूं  कि  गृह  राज्यपाल  का  शासन  ऐसा  हो  जो  न  ही  केवल

 मंत्री  अपनी  प्रतिज्ञा  के  अनुसार  अवश्य  ही  इस  इस  सभा  को  अपितु  वहां  की  जनता  को  भी

 मामले  पर  गहराई  से  सांच  विचार  करेंगे  पसन्द  हो ।

 और  थीघ्यातिशीष्य्र  अपना  विवरण  रखेंगे  |
 डा०  कृष्ण स्वामी  :

 मुझे  गेंद  हे  कि  इस

 में  सभा  का  ध्यान  संविधान  के  अनुच्छेद  वाद  विवाद  में  चर्चा  इस  बात  पर  केन्द्रित

 १५९  को  ओर  दिलाता  हं  जिसके  अनुसार  रही  हे  कि  नया  मंत्रिमंडल  बनाने  के  लिए

 राज्यपाल  ईश्वर  को  साक्षी  समझ  कर  प्रतिज्ञा  किसे  बुलाना  चाहिए  था  और  जो  मुख्य  प्रश्न

 करता  हे  कि  वह  संविधान  और  विधि  की  है  अर्थात्  क्या  राष्ट्रपति  का  aaa  वर्तमान

 सुरक्षा  तथा  संरक्षण  करेगा  |  परन्तु  यहां  तो  परिस्थितियों  में  न्यायोचित  उस  की  उपेक्षा

 ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।  एक  मंत्रिमंडल  के  कर  दी  गई  है  ।  माननीय  गृह  मंत्री  समझते  हें

 त्याग  पत्र  देने  पर  राज्यपाल  का  राज्य  क्यों  कि  राष्ट्रपति  का  हासन  एक  साधारण  मामला

 हो  गया  हैं  ?  और  फिर  चुनाव  होने  तक  में  इसे  बहुत  गम्भीर  मामला  समझता

 बीच  बीच  में  इतेक  गट  बना  कर  जनता  को  क्योंकि  वास्तव  में  यह  असैनिक  सेवा  का

 अध:पतन  की  ओर  ले  जाया  जायेगा  ।  शासन  होता  हैं  ।  इससे  इस  संसद  का

 लिए  तो  हम  बार  बार  कहते  हैं  कि  चुनाव  दायित्व  भी  बढ़  जाता  हैं  ।  मेरे  विचार  में

 शीघ्यातिशीष्य्  हों  और  यदि  आवश्यक  समझा
 संसद  इतना  उत्तरदायित्व  नहों  सम्भाल

 तो  प्राचीन  परिसीमन  के  अन्तर्गत  ही  सकेगी  ।

 चुनाव  हो  जायें  ।  नथ  परिसीमन  area  के

 अनुसार  जल्दबाजी  से  काम  करने  से  अनेक  ठाकर  ata  ania  पीठासीन

 उलझनें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  अविश्वास  प्रस्ताव  के  फलस्वरूपਂ  ways

 एक  और  बात  यह  है  कि  सरकार  को  मंत्रिमंडल  के  त्यागपत्र  देने  के  उसने

 राममूर्ति  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्भर  काम  चलाऊ  मंत्रिमंडल  के  रूप  में  काम  करने

 नहीं  करना  चाहिये  था  ।  यह  कोई  प्रथम  से  इंकार  कर  दिया  था  ।  इन  परिस्थितियों  में

 अवसर  नहीं  हे  कि  यह  सरकार  हारी  अन्य  राज्यपाल  का  कर्तव्य  क्या  था--यह  weet

 अवसरों  पर  भी  चार  बार  हार  चुकी  है  ।  और  में  माननीय  गृह  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हुं  ।

 इस  बार  मद्य-निषेध  के  प्रश्न  पर  ही  अविश्वास  क्या  उनका  कर्तव्य  यह  कि  वह  केवल

 प्रस्ताव  पर  हार  गई  |  वेतनों  के  yer  पर  विधान  संभा  के  विघटन  का  परामर्श  स्वीकार

 सरकार  ने  एक  सर्वमत  से  यह  पारित  किया  था  कर  लेते  ?  क्या  उन  का  ae  गतंव्य  नहीं  था

 किवे  ५००)  रुपये  मासिक  से  अधिक  वेतन  कि  वह  एक  सेब-दलीय  काम  चलाऊ

 परन्तु  हुआ  क्या  ?  राज्यपाल  ने  एक  मंडल  बनाने  के  लिए  प्रयत्न  करते  ?  काम

 अध्यादेश  जारी  करके  वेतनों  को  १०००  रु०  चलाऊ  मंत्रिमंडल  नीति  के  मामलों  में  हस्तक्षेप

 तक  बढ़ा  दिया  सारांश  यह  कि  इस  प्रकार  से  तो  कर  नहीं  सकता  ।  दो  तीन  महीनों  के  वाद

 area  में  विधियों  और  परम्पराओं  नये  चुनाव  हो  जाते  और  एक  प्रतिनिधि

 विधान-सभा  बन  जाती  | का  उल्लंघन  होता  रहा  है  ।



 १३  श्रीधर  के  बारे  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  a9

 सम्बन्धी  संकल्प

 राष्ट्रपति  संविधान  अच्छी  कार्यपालिका  तीन  महीनों  के  लिए  भी  अ

 KE  के  अन्तर्गत  यह  उद्घोषणा की  हैं  ।  इसका  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  क्यों

 अनुमोदन  करने  के  लिए  हमारे  लिए  यह  ले  और  संसद  पर  यह  उत्तरदायित्व  क्यों

 खना  और  इस  मामले  में  अपने  आप  को  डाला  जाये  ?  मुझे  बहुत  खेद  होगा  यदि  सदनਂ

 सन्तुष्ट  करना  आवश्यक  है  कि  क्या  वास्तव  में  संवैधानिक  अभिसमयों  की  उपेक्षा  करते  हुए

 एसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  राज्य  की  इस  प्रस्ताव  को  पारित  कर  दे  ।  मं  आशा  करता

 हं  कि  वाद-विवाद का  उत्तर  देते  समय  माननी य सरकार  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनसार

 चलाई  जा  सकती  |  इसਂ  सम्बन्ध  में  मेरा  गह  मंत्री  इस  बात  पर  डालेंगे  किਂ  ATEN

 निवेदन  यह  है  कि  अनुच्छेद  ३५६  तभी  लागू  के  राज्यपाल  ने  एक  काम  चलाऊ

 हो  सकता  जब  राज्यपाल  यह  अनुभव  करे  मंत्रिमंडल  बनाने  के  लिए  किस  हद  तक

 कि  एक  va  मंत्रिमंडल  जो  कि  विधान  प्रयत्न  किया  था  ?

 सभा  के  सामने  उत्तरदायी  नहीं  ६  मास
 श्री  ए०  एम०  थामस  :

 साम्यवादी  दल
 से  अधिक  अवधि  के  लिए  सत्तारूढ़  होने  की

 के  नेता  श्री  गोपालन  ने  कहा  ह  कि  राज्यपाल
 सम्भावना  हू  ।  यदि  वह  यह  अनुभव  करे  कि

 का  यह  कार्य  था  कि  वह  विरोधी  दलਂ  के  नेता
 यह  अवधि  ६  मास  से  कम  तो  वह  यह

 से  मंत्रिमंडल  बनाने  के  लिए  कहता  ।  इस
 नहीं  कह  सकता  कि  देसी  संविधान  के

 सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारा
 अनसार  नहीं  चलाया  जा  सकता  |  जब  आराध्य

 म॑  तीन  मासों  के  बाद  अपना  नये  चुनाव  करने
 धान  एक  लिखित  संविधान  हैं  ।  यह  संसदीय

 लोकतन्त्र  के  नमने  का  हे  और  हम  उचित
 का  विचार  तो  इस  अवधि  में  राष्ट्रपति  का

 शासन  स्थापित  कर  देना  वैधानिक  दष्टि  से
 अवसरों  पर  ब्रिटेन  जैसे  देशों  के अभिसमयों  का

 अनुचित  है  ।  यद्यपि  हमें  राष्ट्रपति  के  बासन
 अनुसरण  कर  सकते  ह  ।  किन्तु  हमें  यह  भी

 याद  रखना  चाहिए  कि  ऐसे  देशों  में  दो  या  तीन
 का  निरीक्षण  करने  का  अधिकार  वास्तव

 संगठित  राजनीतिक  दल  ह  और  छोट  छोटे
 म  शक्ति  और  प्राधिकार  एक  ही  व्यक्ति  अर्थात्

 राज्यपाल  के  हाथ  में  रहेगा  और  वह  अपनी
 गट  नहों  हूं  ।  वहां  मंत्रिमंडल  के  त्यागपत्र  देने

 al  उसके  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  पारित
 शक्ति  का  प्रयोग  एक  स्वेच्छाचारी  की  तरह

 होने  के  विरोधी  दल  के  नेता  से  मंत्रिमंडल
 करेगा  |  मुझे  इसमें  सन्देह  है  कि  आंध्य  के

 श्री  त्रिवेदी  अपने  आप  को  बनाने  के  लिए  कहा  जाना  बहुत  आसान  हैं  ।

 सन्तुष्ट  कर  लिया  हैं  या  सन्तुष्ट  करने  का  किन्तु  आंध्र  में  एसी  स्थिति  नहीं  राज्यपाल

 वास्तविक  प्रयत्न  किया हैं  कि  राष्ट्रपति  को  को  पहले  सन्तुष्ट  चाहिए  कि  एक  स्थिर

 शासन  स्थापित  करने  के  fer  स्थिति  wana  मंत्रिमंडल  बन  सकता  हे  ।  उसके  लिए  यह

 हू  ।  यदि  भूतपूर्व  मंत्रिमंडल  प्रशासन  जारी  अनिवाय  नहीं  कि  वह  हर  अवसर  पर  विरोधी

 दल  के  नेता  को  मंत्रिमंडल  बनाने  का  निमन्त्रण रखने  के  लिए  sare  नहों  तो  राज्यपाल

 के  लिए  एक  सर्वदलीय  काम  चलाऊ  दे  ।  एक  दृढ़  और  काय  कुशल  प्रशासन  स्थापित

 मंडल  बनाने  जो  fe  केवल  साधारण  होने  की  सम्भावना  पहली  शर्तें  हे  जो  कि  पुरी

 होनीਂ  चाहिए  और  इसका  निर्णय  राज्यपाल प्रशासनिक  मामलों  की  देखभाल  करता  और

 जिसका  नीति  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  स्वविवेक  से  कर  सकता  है  ।  पहले

 का  कोई  अधिकार न  क्या  कठिनाई  सन्तुष्ट  होना  चाहिए  कि  ऐसा  प्रशासन  स्थापित

 थी  ?  हो  सकता  है  ।  उसके  लिए  विरोधी  दल  के क्या  ऐसा  मंत्रिमंडल  बनाने  के  लिए
 सब  दलों  से  प्रस्ताव  किया  गया  था  ?  केन्द्र  नेता  को  निमन्त्रण  देना  अनिवार्य  नहीं  है  ।



 रे१६ ३१५  आंध्र के  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 सम्बन्धी  संकल्प

 To  एम०  थामस ों

 जब  संविधान  के  उस  अनुच्छेद  पर  चर्चा  मन्त्रिमण्डल  को  कायम  रहने  युक्तिसंगत

 नहीं  जान  क्योंकि  सत्तारूढ़  दल  इसके
 हो  रही  थी  जिसके  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  को

 संसद  और  राज्यपाल  को  विधान  सभा  विपक्ष  में  था  और  प्रजा  समाजवादी दल  भी  यह

 चाहता  था  कि  जनमत  feat  जाये  ।
 fea  करने  का  अधिकार  दिया  गया  तो  इंस

 अभिप्राय  के  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  थे  कि  वादी  दल  के  श्री  गोपालन  अपने दल  के

 मंत्रिमंडल  की  पराजय  कीਂ  अवस्था  में  विरोधी  लिये  १५  दिन  का  अवकाश  चाहते  थे  क्योंकि

 दल  को  मंत्रिमंडल  बनाने  का  अवसर  देना
 ऐसी  अनिश्चित  स्थिति  में  एकदम  राज्यपाल  से

 यह  कह  कि  उनका  दल  बहुमत  प्राप्त
 चाहिए  ।  उस  समय  डा०  अम्बेडकर  ने  कहां

 था  कि  उचित  मामलों  में  इस  प्रथा  का  अवश्य  कर  उचित  न  होता  |  कृषि  लोक  दल

 नें  इस  सम्बन्ध  में  अपना  कोई  मत  प्रकट  यहीं अनुसरण  किया  जायेगा  किन्तु  इसके  लिए

 किया
 किसी  विद्वेष  खंड  की  आवश्यकता  नहीं  ।  साथ

 ही  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  यदि  राजा
 जो  भी  प्रक्रिया  अपनाई  गई

 या  राष्ट्रपति  विरोधी  दल  के  नेता  या  किसी
 वह  मेरे  विचार  में  किसी  प्रकार  भी  अवैधानिक

 अन्य  सदस्य  को  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  या  गलत  नहीं  है  ।  यद्यपि  अविश्वास  प्रस्ताव

 सम्भालने  के  लिए  प्रेरित  कर  तो  उनके
 के  पारित  होने  के  तीन  घंट  के  अन्दर  ही  प्रकादामू

 लिए  सदन  को  विघटित  करना  आवश्यक  मंत्रिमंडल ने  त्यागपत्र  दे  दिया  परन्तु

 नहीं  हे  |  राज्यपाल ने  अपनी  ओर  से  कोई  शीघ्रता

 इसी  प्रकार  भारत  संघ  का  राष्ट्रपति  नहीं  वे  विभिन्न  दलों  के  नेताओं  से

 भी  सभा  की  भावना  को  देखेगा  कि  वह  सभा  are  की  विभिन्न  परिस्थितियों  पर  पर्याप्त

 को  भंग  करने  के  पक्ष  में  हे  या  नहीं  ।  यदि  उसे  विचार  और  तभी  सभा  भंग  की  और

 भंग  करने  के  अतिरिक्त  और  कोई  चारा  नहीं  राष्ट्रपति  से  शासन  की  बागडोर  अपने  हाथों

 दिखाई
 देगा  तो  वह  प्रधान  मंत्री  की  राय  में  लेने  की  सिफारिश  की  ।  में  कहता  हूं

 मान  कर  सभा  को  भंग  कर  देगा  ।  अतः  एक  कि  संकल्प  बिलकूल  भी  आपत्तिजनक  नहीं

 ऐसे  दस्तावेज़  के  लिये  आग्रह  करना  जिसमें  हे  और  में  इसका  समर्थन  करता हुं  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  सभा  को  भंग  करने  के  कारण  डा०  mae  में  आन्ध्र  के  सम्बन्ध

 बतायें  गयें  हों  मुझे  बिल्कुल  व्यथ  प्रतीत  होता  में  माननीय  गृह  मंत्री  के  संकल्प  और  राष्ट्रपति

 है  ।  राष्ट्रपति के  पा  '  सभ  की  भावना को  द्वारा  जारी  की  गई  घोषणा  का  सेन  करता

 जानने  और  यह  प  ८  गाने  के  लिये  कि
 हु  आन्ध्र  की  विधान  सभा में  इस  मामले  के

 प्रधान  मंत्री  सदभाव  से  सभा  को  भंग  करने  के
 प्रस्तुत  होने  पर  कि  मद्य  निषेध  कायम  रहे

 लिये  कह  रहा  ह  या  केवल  अपने  दल  की  अथवा  खत्म  कर  दिया  मंत्रिमंडल  अपने

 उद्देश्यपूर्ति  के  और  बहुत  से  साधन  ह  |  पक्ष  समर्थन में  असफल  जिसके

 मेरा  नम्प्र  निवेदन  यह  है  कि  राज्यपाल  परिणामस्वरूप  उसके  विरुद्ध  अविश्वास

 ने  स्थिति  का  सही  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  प्रस्ताव  पारित  किया  गया  और  मंत्रिमंडल  को

 सभा  विधान  भंग  करने  के  लिये  कहा  और  त्यागपत्र  देता  पड़ा  ।  आन्ध्र  की  वर्तमान

 राष्ट्रपति  को  यह  सुचना  दी  fe  संविधान  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  राष्ट्रपति  ने  वहां

 भंग  हो  गया  है  ।
 श्रीਂ  अशोक  मेहता

 का
 यह

 के  राज्यपाल  की  सिफारिश  आन्ड् के

 कि  राज्यपाल  सभा  भंग  करके  प्रकाशम  प्रशासन  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  और  श्री



 है  १७  ३१८ आंध्र के  बारे में  १९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 सम्बन्धी  संकल्प

 त्रिवेदी  को  अगले  चुनाव  तक  के  लिये  वहां  प्रस्ताव के  पारित  होने  पर  हर  बार  राज्यपाल

 का  प्रशासक  नियुक्त  कर  दिया  ।  राष्ट्रपति  का  शासन  कायम  कर  देना  समस्या  का  एक

 की  इस  घोषणा  का  आधार  सत्य  और  उसके  स्थायी  समाधान  नही ंहैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम

 केन्द्र  की  बात  सामने  रख  कर  विचार  करें  । सदभाव  पर  किसी  को  भी  शंका  नहीं  करनी

 चाहिए  |  war  यह  है  कि  यदि  आज  केन्द्र  के  मन्त्रिमण्डल

 को  त्याग  पत्र  देना  पड़  जाये  तो  क्या  वह में  इस  संकल्प  का  हृदय  से  समर्थन  करता

 ् =
 |  मंडल  नये  चुनाव  होने  TH  काम  करता  रहेगा

 या  फिर  उसके  स्थान  पर  राष्ट्रपति  शासन

 श्री  ato  आर०  नरसिंहपुर  +
 या  काम-चलाऊ शासन  लागू  हो  जायेगा

 ?

 कुत्  माननीय  सदस्यों  ने  यह  दिखाने  का  प्रयत्न  मेरे  विचार  में  केन्द्र  के  छिये  संविधान  में  काम

 किया  है  कि  सभा  भंग  करने  में  राज्यपाल  ने
 चलाऊ  सरकार  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 कांग्रेंस  दल  का  पक्ष  लिया  हूं  ।  परन्तु  मेरा
 अतः  में  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  और  केन्द्र

 कहना यह  कि  यदि  राज्यपाल  सभा  भंग  की  लोकतन्त्रात्मक  प्रक्रिया  में  इतना  भेद  क्यों
 न

 करके  दूसरे  दल  को  सरकार  बनाने  के  लिये
 रखा  गया  है  और  प्रकाश  मंत्रिमंडल  को

 तो  उसको  पक्षपातपूर्ण  अगले  निर्वाचन  तक  क्यों  नहीं  रहने  दिया

 कहा  जा  सकता  था  क्योंकि  दलों  की  वर्तमान
 गया ?

 अनिश्चित  अवस्था  में  कभी  भीਂ  कोई  दल

 बहुमत  में  आ  सकता  है  और  आने  वाला  श्री  एस०  एस०  मोर  हम  लोकतन्त्र

 मन्त्रिमण्डल भी  सभा  भंग  करने  की  सिफारि दा
 की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  अतः  हमको

 कर  सकता  हे  ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  राज्यपाल  संवैधानिक  उपबन्धों  का  ध्यान पु वंक  विश्लेषण

 बाद  के  मंत्रिमंडल  की  सिफारिश  मान  करना  चाहिए  ।  सबसे  पहले  हमको  यह  देखना

 है  कि  आन्ध्र  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति
 जबकि  पहले  मंत्रिमंडलਂ की  इसी  सिफारिश

 को  उसने  ठुकरा  दिया  तो  निस्सन्देह  उसकी
 ने  जो  घोषणा  जारी  की  उसमें  उन्होंने

 अपने  अधिकारों  की  सीमा  के  अन्दर  ही  कार्य
 यह  बात  पक्षपातपूर्ण  होगी  ।  मेरा  विचार

 है  कि  आन्ध्र के सम्बन्ध में सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति का
 किया  ह  अथवा  नहीं  ।  घोषणा  के  उपखण्ड

 कदम  उचित  और  पक्षपातरहित है  ।  (३)  के  अनुसार  उक्त  राज्य  की  विधान-सभा

 भंग  कर  दी  गई  है  ।  अब  देखना  यह  हूँ  कि  राज्य राज्यपाल  के  हाथों  में  शासन  की  बागडोर

 आना  प्रजातन्त्र  के  विरुद्ध  नहीं  क्योंकि
 की  विधान  सभा  भंग  करने  का  वास्तविक

 अधिकार  किस  को  है
 ।

 संविधान  के  अनुच्छेद अन्ततः  वहां  का  शासन  केन्द्रीय  सरकार  के

 ही  अधीन हैं  ।
 १७४  (२)  के  अनुसार

 राज्यपाल  को  सभा

 भंग  करने  का  अधिकार  परन्तु  इस  घोषणा
 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  दिया

 था
 कि

 कयों
 न  एक  सर्वदलीय  कामਂ  चलाऊ

 के  द्वारा  उक्त  अनुच्छेद  का  निलम्बन  हो  जाता

 है  और  राज्यपाल को  सभा  भंग  करने  का

 सरकार  बना  दी  जाय  |  सम्बन्ध  में  मेरा
 कोई  अधिकार  नहीं  रह  जाता  हैं  |

 कहना  यह  है  कि  राज्यपाल  का  शासन  भी  एक
 अब  दूसरा  प्रश्न  यह

 आता
 है  कि  क्या

 प्रकार से  सर्वदलीय  है  ।
 राष्ट्रपति  अनुच्छेद  ३५६  के  अनुसार

 इतना  कहने  के  में  यह  बात  अवध्य  राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने  का

 यद्यपि  इसे  कहते  हुए  मुझे  कुछ  संकोच  कार है  ।  मेंने इस  अनुच्छेद पर  ध्यानपूर्वक

 भी  होता  कि  मंत्रिमंडल  के  विरुद्ध  अविश्वास  विचार किया  है  और  में  इस  निष्कर्ष पर



 ३२१९  आंध्र  के  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  RR

 सम्बन्धी  संकल्प

 एस०  एस०

 पहुंचा  हूं  कि  इस  अनुच्छेद  के  अनुसार  के  विरुद्ध  नहीं  चलना  चाहिए  क्योंकि  हमने

 पति  को  सभा  भंग  करने  का  कोई  अधिकार  उसके  अनुसार  चलने  की  सौगन्ध  खाई  है  ।

 नहीं  यद्यपि  वह  इसको  निलम्बित  अवद्य  केवल  इस  नाते  सारी  जानकारियों  से  वंचित

 कर  सकता  हैं  ।  अनुच्छेद  ३५६,  वस्तुतः  खना  कि  हम  बहुमत  में  हैं
 और  हम  अपनी

 भारत  शासन  १९३५  की  धारा  मनमानी  उचित  नहीं  है  ।

 ९३  के  ही  समान है
 ।  धारा  ९३  के

 राज्यपाल  ने  श्री  प्रकाशम  के  त्याग  पत्र
 राज्यपाल  को  घोषणा  जारी  करने  का

 के  बारे  में  एक  प्र्  सम्मेलन  में  केवल  इतना  ft
 कार  जिसका  अनुमोदन  इंग्लैण्ड  को  संसद

 कहा कि
 श्री  प्रकाशम  ने

 अपना  त्याग  पत्र
 द्वारा  किया  जाता  था  ।  अनुच्छेद  ३५६  में

 राष्ट्रपति  को  घोषणा  जारी  करने  का  अधिकार

 दे  दिया  और  इस  बारे
 ्  कुछ  ret

 बताया  fe  मुख्य  मंत्री  ने  स्वयं  उनसे  सभा
 हूं  और  जिसका  अनुमोदन  यहां  की  संसद

 भंग  करने  के  लिये  कहा  था  ।  इ  सम्बन्ध
 रती

 है
 ।  १९३५  के  अधिनियम  की  धारा

 ९३  के  अधीन  प्रान्तों के  राज्यपालों  की  घोषणा
 में  मुख्य  मन्त्री  का  पदत्याग  सम्बन्धी

 पत्र  ही

 केवल  विश्वसनीय  माना  जा  सकता  परन्तु
 के  अधीन  निलम्बन  आदेश  के  बाद  भी  कुछ  सरकार  उसको  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहती  ।

 विधानमंडल  में  रह  जाते  थे  और

 विधानमंडल  भंग  करने  के  लिये  और  उपाय

 करने  पड़ते  थे  ।  जैसा  मैंने  अभी  कहा  प्रचलित  संसदीय  प्रथाओं  का  भी  अनुकरण

 BT  Ke  भी  धारा  ९३  के  समान  ही  है  करना  चाहिए  |  संसदीय  लोकतन्त्र  के  सम्बन्ध

 और  में  यह  महसुस  करता  हूं  कि  आन्ध्र  राज्य  में  अनेक  सदस्यों  ने  जेनिंग्स  इत्यादि  का  उल्लेख

 के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  जो  आदेश  जारी  किया है  परन्तु  में  पूछता  हूं  कि  क्या  संसदीय

 किया  वह  शक्ति  के  परे है  ।  र
 इंग्लैण्ड  में

 ?
 क्या

 आयरलैण्ड  इत्यादि  में  इस  प्रकार

 राष्ट्रपति  का  है  कि  जो  कुछ  मेंने
 की  सरकारें  नहीं  हूँ  ?  संविधान  में  यह  नहीं

 किया  उससे  मुझे  पूरा  संतोष  है  ।  परन्तु
 कहां  गया  कि  हमें  किस  देश  का  अनुकरण

 इस  संसद्  से  उस  घोषणा  का  अनुमोदन  प्राप्त
 ना  चाहिये  जहां  तक  इस  संविधान  का

 करनें  के  वह  सब  सामग्री  प्रस्तुत  करना
 सम्बन्ध  बहुत  से  मामलों  में  समें  निश्चित

 परमावश्यक  जिसके  आधार  पर  राष्ट्रपति  रूप  से  कुछ  नहीं  कहा  गया  जेसा  कि  हम

 एक  विशेष  कदम  उठाने  के  लिये  बाध्य  हुए  ।

 मेरा  आशय  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  तथा  अन्य

 सम्बन्धित  सूचना  से  है  ।  इस  सभा  जिसको  त्रावणकोर-कोचीन  में  ही  हम  देखें  तो

 हमें  पता  चलेगा  कि  विधान  सभा  में  प्रजा अधीक्षण  पुनरीक्षण  तथा  अनुमोदन  सम्बन्धी

 सारे  अधिकार  प्राप्त  हे  और  जो  एक  सर्वोच्च  समाजवादी  दल  के  लोगों  की  संख्या  कितनी

 सत्ता  उस  समस्त  जानकारी से  यह  कह

 कर  वंचित  रखना  कि  राज्यपाल  का  सम्भाले  हुए  है  ।  मेंने  संसदीय  प्रक्रिया  पर

 वेदन  गोपनीय  हैं  और  फिर  उसका  अनुमोदन

 प्राप्त  करने  की  कोशिश  करना  बड़ा  ही  उनमें  से  किसी  ने  भी  यह  नहीं  कहा  कि  यह

 TIE  दिखाई  देता हैं और  लोकतन्त्र  की  भावना  निश्चित  नियम  नहीं  है  कि  हारे  हुए

 के  विरुद्ध  हैं  ।  मेरा  निवेदन
 है

 कि  हमें  संविधान



 देश  आंध्र  के  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५८  ३२२ राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा
 सम्बन्धी  संकल्प

 हटा  देने  की  प्रथा  इसलिये  चल  पड़ी  है  कि  रचनायें  हमारे  पंडित  नेहरू  जैसे  व्यक्ति  पढ़ें

 बहुमत  मन्त्रिमण्डल  के  विरुद्ध  होने  के  कारण  तो  उन्हें  पता  लगेगा  कि  यद्यपि  इंग्लैण्ड  में

 उसे  कोई  काम  नहीं  करने  देगा  ।  दो  दल  अथवा  तीन  दलों  की  प्रणाली  प्रचलित

 यहां  तक  कि  १९५१  के  चुनाव  में  सतीस
 आयरलैण्ड  जो  बहुत  कुछ  हमारे  देश

 दलों  ने  भाग  लिया  था  ।
 से  इस  विषय  में  मिलता-जुलता  वहां  भी

 मन्त्रिमण्डल
 के  हार  जाने  पर  जब  तक  दूसरे  में  देखता  हूं  कि  आजकल  हमारे  यहां

 मन्त्रिमण्डल  का  चुनाव  न  हो  जाय  तब  तकਂ  भी  प्रान्त ोय ता  तथा  जाति-पांति  की  भावना

 प्रशासन  कार्य  को  असैनिक  कर्मचारियों  अथवा  काम  करती  हैं  हमारे  देश  में  लोकतन्त्र  की

 अन्य  अधिकारियों  के  ऊपर  नहीं  छोड़ा  जा  स्थापना  को  पांच  छः  वर्ष  हो  ह्प च्ध  और  यह

 सकता  अतः  लोकतन्त्रात्मक  रूप  से  चुना  आशा  नहीं  की  जा  सकती  कि  दल  प्रणाली

 गया  भले  हो  उसने  संसद्  का  विश्वास  चल  सकेगी  |  इसी  प्रकार  इंग्लैण्ड  तथा  अमरीका

 खो  दिया  काय  करता  रहेगा  ।  इंग्लैण्ड  में  में  भी  एक  एकਂ  दल  के  अन्दर  कई  कई  हित
 इससे  विपरीत  प्रथा  है  और  वह  यह  कि  यदि

 रहते  ह  ।  अतः  मेरी  समझ  से  राज्यपाल  को

 हारे  हुए  मन्त्रिमण्डल  का  कार्यकाल  समाप्त  पक्षपात  रहित  होकर  काम  करना  चाहिये

 रोने  पर  वहां  का  मुख्यमंत्री  राय  दे  कि  विधान  था  ।  यदि  आप  यह  समझते  हूं  कि  कम्यूनिस्ट
 सभा  तोड़  दी  जाय  तो  सम्राट  अथवा  सरकार  का  उत्तरदायित्व  सम्भालने  के  योग्य

 नियम  के  गवर्नर  जनरल  को  इस  राय  को
 नहों  हें  तो  उन्हें  चुनाव  में  भाग  ही  क्यों  लेने

 स्वीकार  करना  पड़ता  है  ।  जबकि  आयरलैण्ड  दिया  जाता है  मेरा  निवेदन  यह  है
 वालों  का  कहना  यह  है  कि  यदि  आप  हार  हमें  उन  चीज़ों  का  पता  नहीं हे  जिप  पर

 जाते  हैं  तो
 आपने  सदन  का  विश्वास  खो  दिया  पति  का  निर्णय  आधारित  है  ।  जैसा  कि  में

 है  ।  सदन  को  भंग  करने  की  आपकी  राय
 पहले  भी  कह  चुका  हुं  कि  ऐसा  करके  राष्ट्रपति

 नहीं  स्वीकार  की  जायगी  ।  अतः  हमारे  सम्मुख  ने  अपन  अधिकार  से  बाहर  काय  किया है  |

 अशन  यह  हे  कि  हम  इंगलिस्तान की  प्रथा  को

 अपनायें अथवा  आयरलैण्ड  की  |  यह  एक
 अंग्रेज़ी  प्रक्रिया  के  अनुसार  तो  संसद

 विवादास्पद  प्रश्न  है  ।  इस  विषय  में  संविधान
 को  भंग  करने  के  साथ  ही  अगली  संसद्  की

 बैठक  की  तिथि  भी  निश्चित  कर  दी  जाती  है निर्माताओं  को  यह  निश्चय  करना  चाहिये
 श्भ्ना  कि  कौन  सीਂ  प्रथा  का  पालन  किया  जाय  |  किन्तु  यहां  हम  कह  कर

 ही
 रह जाते हे  |  इसका  क्या  तात्पर्य  है  ?

 जहां  तक  मं  समझता  हूं  कि  यदि  श्री

 अवकाश  अथवा  उनका  मन्त्रिमण्डल  हार  गया  श्री  रामा  राव  :  जब  कोई  सरकार

 था तो  उसे  तत्काल  ही  भंग  करना  उचित
 अविश्वास  प्रस्ताव  पर  हार  जाती  है  तो

 उपाय  नहीं  था  ।  अंग्रेज़ी  प्रथा  के  अनुसार  थी  संवैधानिक  प्रक्रिया  यह  हैं  कि  राज्यपाल  का

 किसी  उत्तराधिकारी  नियुक्ति  करना  यह  काव्य  ही  जाता  हैँ  कि  वह  विरोधी दल  के

 नेता  को  अपनी  सरकार  बनाने  का  अवसर  दे  । राज्यपाल  का  कांस्य  है  ।

 हमारे  पंडित  नेहरू ने  भी  १९३८  में  गृह  मंत्री
 का

 यह  कहना
 कि

 राज्यपाल  ने

 कहा  था  कि  हमारी  कांग्रेस  भी  भिन्न  भिन्न  विरोधी  दल  के  नेता  से  ऐसा  करने  के  लिये

 वर्ग  के  लोगों  की  एक  मिली-जुली  संस्था  है  ।  कहा  ह  ।  श्री  नागी  जो

 यदि  विभिन्न  क्षेत्रों  के  ख्यातिप्राप्त  लेखकों  की  विरोधी  दल  के  नेता  उनके  द्वारा  भेंट  की
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 रामा

 मांग  करने  पर  उन्हें  भेंट  करने  की  अनुमति  राज्य  में  राज्यपाल  दास  लागू

 दी  गई  थी  ।  वास्तव  में  होना  यह  चाहिये  था  जायेगा
 |  अन्त  में  यही  हुआ  कि  राष्ट्रपति के

 कि  राज्यपाल  उन्हें  आमन्त्रित  करता  ।  यदि  शासन  का  आदेश  तो  पहले  से  हो  तैयार

 गृह  मंत्री  ने  जान-बूझ  कर  ऐसा  कहा  za  गया  था  किन्तु  राज्यपाल  की  रिपोर्ट

 उन्होंने  बड़ा  काम  किया हू
 ।  इस  कारण  होने  की  प्रतीक्षा  होती  रही  ।  यह  समाचार

 ०
 मेरी  शिकायत  यह  हैं  कि  प्रक्रिपानुसार  विरोधी  इण्डियन  एक्सप्रेस  नामक  समाचार  पत्र  में

 दल  के  नेता  को  सरकार  बनाने  के  लियें  प्रकाशित हुआ  था  ।

 त्रित  नहीं  किया  गया  था  ।

 यह  सत्य  है  कि  राष्ट्रपति  तथा

 आथ्  विधान  सभा  में  प्रारम्भ  में  विरोधी  को  विधान  सभा  भंग  करने  के  विशेषाधिकार

 दत  कम्युनिस्ट  दल  के  सदस्यों  की
 हें  किन्तु  उनका  उपयोग  विशेष

 संख्या  अधिक  थी  किन्तु  गत  चुनाव  के  अन्त  में
 में  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  वे  कहीं  पर

 उनकी  संख्या  लगभग  कांग्रेस  सदस्यों  के  बराबर
 हार  जाते  हें  तो  उन्हें  एक  दम  संविधान

 ही  हो  गई  ।  अतः  आन्ध्र  में  कम्यूनिस्ट  दल  की
 की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  कम्यूनिस्टों

 संख्या  नगण्य  नहीं  है  ।  के  लिये  तो  वे  चिल्लाकर  कहते  हें  कि  वे  संसदीय

 अब  मुझे  गृह-काय  मंत्री  द्वारा  उस  प्रक्रिया  में  विश्वास  नहीं  करते  किन्तु  वे  स्वयं

 सरकार  को  सम्मेलन  सरकार  कहे  जाने  के  संसदीय  प्रथाओं  तथा  प्रक्रियाओं  का  पालन

 विषय  में  कुछ  कहना  है  ।
 में  उन  से  यह  जानना  केवल  वहीं  तक  करते  हें  जहां  तक  वे  उनके

 चाहूंगा
 कि  क्या  उनकी  सरकार  आरम्भ  में

 पक्ष में  हों  ।  मेरे  विचार  से  उन्हें तो  बिना

 सतमेली  नहीं  थी  क्योंकि  उसमें  तो  लगभग  किसी  भेद-भाव  के  इन  नियमों  का  पालन  करना

 सभी  दलों के  लोग  थे
 ?

 चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  यदि  अभी  भीः

 चुनाव  किये  जायें  कांग्रेस  के  मुकाबले इस  प्रकार  की  यह  अन्तिम  चीज़  नहीं

 कम्युनिस्टों  को  ही  अधिक  मत  मिलेंगे  ॥
 अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसा  ही  होने  वाला

 कम
 से  कम  में  इतना  तो  कह  ही  सकता हूं  कि

 ह  क्योंकि  जब  तक  अन्य  दलों  का  सहयोग

 मिलता  है  कांग्रेस  सरकार  बनाने  के  लिये
 आन्ध्र  के  लोग  यह  मत  रखते  हूं  कि  सरकार

 ने  लोकतन्त्र वादी  प्रथाओं  की  हत्या  की  है  ।
 कह  देगी  ।  किन्तु  जब  विरोधी  दल  के  सरकार

 बनाने  का  प्रश्न  आता  हें  तो  वह  इसके  लिये  बीटेक  चन्द  :  इंग्लैण्ड  मे

 अनुमति  नहीं  देगी  ।  द्विदलीय  तथा  कभी  कभी  त्रितलीय  प्रणाली

 मद्य  निषेध  वहां  की  सरकार  के  हारने  काम  करती  है  किन्तु  बहु-दलीय  प्रणाली

 का  प्रमुख  कारण
 न

 होकर  कुछ  और  ही  कारण
 इंग्लैण्ड  में  प्रचलित  न  होकर  फ्रांस  में  प्रचलित

 थे  ।  सोलह  बातों  पर  मत-विभाजन में  से  पांच  यदि  मेरे  माननीय  मित्र ने  जिस पुस्तकः

 में  सरकार  हार  गई  थी  ।  अविश्वास  प्रस्ताव
 से  उद्धरण  दिये  उसका  पहले  का  कुछ  अंश

 सदन के  सम्मुख  रखने  से  ga  कांग्रेसी  मंत्री  पढ़  लिया  होता  तो  अधिक  अच्छा  होता

 यही  कहते  रहे  तो  आप  हमारा  अधिकार  क्योंकि  वह  अधिक  सुसंगत है  ।  जहां  तक

 चलने  दीजिये  अथवा  राज्यपाल  का  area  में  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  को  इतना  तोः

 लीजिये  क  बराबर  इसी  प्रकार  के  भाषणादि  बताना  ही  चाहिये  था  कि  जब  तीन  या  तीन

 होते  रहे  कि  यदि  ये  लोग  हटाये  जाते  हें  तो  से  अधिक  दल  होते  हूं  और  किसी  का  भी
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 बहुमत  नहों  होता  तो  ऐसी  cay  में  क्या  होता  श्री  राघवाचारी  :  उन्होंने

 है  ।  पुस्तक
 के

 लेखक  ने  बताया
 है

 कि  ऐसी  १७४  के  उद्घोषणा  में  निलम्बित  कर  दिया

 दशा  में  सम्राट  को  तीन  सम्भावनाओं  पर  इसी  में  तो  गलती हैं  ।

 विचार  करना  पड़ता  है  ।  प्रथम  यह  मिली
 सभापति  महोदय  :  उपखण्ड

 जुली  सरकार  बनाई  जाय  ।  दस ग  यह  कि

 दत  अल्पसंख्यक  सरकार  बना  ले  ।  ताकि
 और  में  संसद्  को  अधिकार

 दिया  गया

 हूँ  कि  वह  स्थानीय  विधान-मंडल  के  सभी

 यथासम्भव  शीघ्र  ही  सभा  को  भंग  करने  की
 अधिकार  ले  सकती  और  राष्ट्रपति

 राय
 दे  तथा  तीसरी  सम्भावना  यह  है

 संगिक  आदेश  जारी  कर  सकता  है  |

 कि  यह  अल्पसंख्यक सरकार  ऐसी  बने  जब

 बहुमत  होने  पर  भी  कार्य  करती  रहे  |  यदि  श्री'राघवाचारी
 :  परन्तु  इस  खण्ड  का

 वह  इन  फोन  सम्भावनाओं  को  बता  देते  तो  विधान  सभा  भंग  करने  से  कोई  सम्बन्ध

 जिन  लोगों  नें  यह  पुस्तक  नहों  भी  पढ़ी  है  वह  नहीं है  ।

 भी  ये  बातें  जान  लेते  ।
 सभापति  महोदय  :  राष्ट्रपति  स्थानीय

 विधान  मण्डल  के  अधिकार  स्वयं  नहों  ले  लेता

 कहा  यह  जाता  हे  कि  यदि  चुनाव  होते  खण्ड  में  यह  स्पष्ट हूं
 क  वह

 हें  तो  हो  सकता  है  कि  वे  अपनी  शक्ति  का  राज्यपाल  के  अधिकार  ले  लेता  है  और  दूसरे

 चुनाव  में  दुरुपयोग  करें  ।  मेरा  तो  कहना  स्थानीय  विधान  मंडल  के  अधिकार

 यह  है
 कि  यदि  हम  हार  जायेंगे  तो  कोई  भी  को  दे  दिये  जाते  हैं

 ।

 दल  नहीं  इस  पर  क्या  आपत्ति  होगी  ।
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  परन्तु  अनुच्छेद

 इस  पर  यही  आपत्ति  हो  सकती  हे  कि  आपको
 १७४  को  निलम्बित  कर  देने  पर  राष्ट्रपति

 मतदाता  की  आंखों  में  घूल  झोंकने  का
 का  यह  अधिकार  भी  नहीं  TE  जाता  |

 नहीं  मिलेगा  ।  में  तो  चाहता  हूं  कि  आप  ही  के

 सभापति  विधि  अनुसार हाथों  में  शक्ति  रहे  ताकि  आपको  झूठा  दोष

 मढ़ने  का  अवसर  मिलता  रहे  ।  पाल  के  अधिकार  राज्यपाल  में  निहित  होते

 ह  |  जहां  तक  राज्यपाल  का  सम्बन्ध  2  उस  के

 अधिकारों  का  निलम्बन  हो  जाता  परन्तु

 मुझ  श्री  एस०  एस०  मोरे  के  तर्क॑  पर
 उन  अधिकारों  को  संभाल

 आइये  होता  है  ।  उनका  विचार  है  कि  राष्ट्र
 sat है  |

 पति  को  राज्य  की  विधान  सभा  भंग  करने  का

 श्री  टेकचंद  :  यदि  मननीय  सदस्य  इस अधिकार  नहीं
 हैं

 ।  उन्होंने  कहा  था  कि  किसी

 अनुच्छेद  की  ऐसी  शब्दावली  नहीं  है  जिसमें  पर  ध्यान  दें  तो  यह  निष्कर्ष  निकलेगा  कि

 राष्ट्रपति  को  समय  समय
 पर

 विधान
 सभा  भंग

 राष्ट्रपति  ने  जो  कार्यवाही  की  है  वह  संविधान

 के  अन्तर्गत  ही  है  । करने  का  अधिकार  दिया  गया  परन्तु

 डा०  कृष्ण स्वामी  ने  भविष्य  के  लिए

 भंग  करने
 का  उपबन्ध  अवध्य है  ।  अनुच्छेद  एक  दुष्टांत

 का  सुझाव  दिया  था  कि  वहां

 ३६५  (१)  के  अन्तर्गत  राज्यपाल  को  सभी  agl  को  एक  काम-चलाऊ  सरकार

 राज्य  की  विधान  सभा  को  भंग  करने  का  बनानी  चाहिये  थी  ।  परन्तु  संभी
 संवैधानिक

 दृष्टांत ों  को  देखने  से  पता  लगेगा  कि  कहीं  भी भषिकार  है  और  अनुच्छेद  १७४  के  अनुसार

 चह  अधिकार  राष्  पति  में  निहित  है  ।
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 टेक

 राज्य  की  सरकार  संविधान  के  उपबन्धों  के इसके  साथ  ही  जहां  विरोधी  दल  सरकार  के

 शत्रु  हों
 और

 वे  एक  दूसरे  के  खून
 के

 प्यासे  हों  अनुसार  न  चलाई  जा  सके  ।

 यह  सम्भव  नहीं  ।  वहां  तो  यही  कार्यवाही
 में  इस  बात  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  कि  आंध

 उपयुक्त  थी  जो  कि  की  गई  हैं  ।
 राज्य  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  ।

 मुझे  इस  संकल्प  का  सेन  करते

 आधार  केनिंग  की  पुस्तक
 हुए  हर्ष  होता  हैं  ।

 गवर्नमेंट  में  लिखा  है  कि  एक  दीर्घकालीन

 सभापति  महोदय  :  क्योंकि  चार  बजने
 प्रथा  के  कारण  यह  अभिसमय  बन '  गया  है

 में  लगभग  पच्चीस  मिनट  ह  और  माननीय
 कि  जब  सरकार  पदत्याग  करे  तो  राजा  विरोधी

 मंत्री  उत्तर  देने  में  पन्द्रह  मिनट  लेंगे  अतः
 दल  के  नेता  को  सरकार  जनाने  के  लिए

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  को  १०  मिनट  में  ही
 न्त्रित  करे  |  भारत  के  गणराज्य  में  इसे  श्रेयस्कर

 अपना  भाषण  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।
 अभिसमय  का  प्रयोग  करना  चाहियें  ।  एक

 श्री  एन०  सी०  चैटर्जी  :  ऐसा  राज्यपाल  यह  कसे  जान  सकता  कि  मुख्य

 प्रतीत  होता  है  कि  बहुत  बुरी  घड़ी  में  आंध्र  मंत्री  के  पदत्याग  के  पश्चात्  राज्य  में  संविधान

 को  स्थापित  किया  गया  था  ।  जब  इस  विधेयक  के  सिद्धान्तों  के  अनुसार  सरकार  नहीं  चलाई

 को  पारित  किया  जा  रहा  था  तो  सभी  दलों  ने  जा  सकती  ?

 यह  इच्छा  प्रगट  की  थी  कि  इस  नये  राज्य  में

 का  संचालन  उचित  रूप  से  होगा  |  इंग्लैण्ड  में  श्री  बाल्डविन  के  पदत्याग

 महोदय  पीठासीनਂ
 पर  राजा  ने  रैम्ज़े  मैकडोनाल्ड  को  आमंत्रित

 किया  था  यद्यपि  वे  बहुमत  के  नेता  नहों  थे  ।

 जो  लोग  भाषा  अनुसार  प्रान्तों  की  वहां  चार  दल  थे  और  वे  उनमें  से  एक

 पना  करने  में  विश्वास  रखते  थे  उन्हें  निराशा  संख्यक  के  नेता  थे  ।  श्री  कीथ  ने  अपनी  पुस्तक

 को  मह  देखना  पड़ा  हैं  ।  हमें  वहां  की  इस  में  एक  और  उदाहरण  दिया है  कि  जब  १९३१

 भट्टी  राजनैतिक  उथल-पुथल  से  अत्यन्त  में  रेंज  मैकडोनाल्ड  को  सरकार  बनाने  के  लिए

 निराशा  हुई  है  ।  जब  अंग्रेज़  भारत  शासन  आमंत्रित  किया  गया  था  और  उन्होंने  एक

 अधिनियम  की  धारा  ९३  का  आश्रय  लिया  मिली-जुली  सरकार  बनाई  थी  ।

 करते  थे  तो  सभी  दल  साम्प्राज्यवादियों  के  विदेशी  सरकारें  पुस्तक  के  लेखकों  ने  ब्रिटेन

 तानाशाही  बासन  का  विरोध  किया  करते  थे  के  संविधान  के  बारे  में  बताया  है  कि  मुख्य

 मंत्री  के  पद-त्याग  के  बाद  कौनसी  प्रक्रिया पंजाब  के  पश्चात्  यह  दूसरी  बार  लोकतन्त्र

 पर  प्रहार  किया  गया  और  यह  दैव  योग  अपनाई  जाती  हू  उनका  कहना है
 ।  कि  ऐसी

 की  बात  हूं  कि  पंजाब  में  भी  श्री  त्रिवेदी  स्थिति  में  राजा  को  विरोधी  दल  के  नता  को

 पाल  थे  और  यहां  भी  वही  हें  ।  हमें  उन  पर  बुला  कर  मंत्रिमंडल  बनाने  के  लिए  कहना

 आक्षेप  नहीं  करना  परन्तु  यह  देखना  चाहिए  |  एक  उदाहरण  देकर  उन्होंने  यह

 हूं  कि  क्या  उन्होंने  उचित  कार्यवाही  की  है  समझाने  का  sat  किया है  कि  राज्य  के

 और  क्या  यह  कार्यवाही  संविधान  की  भावना  सर्वोच्च  अधिकारी  का  यह  water  है  कि  वह

 के  अनुकूल है
 ।  अनुच्छेद  १५६  के  अनुसार  देश  के  राजनैतिक  दलों  को  शासन  भार

 केवल  तभी  ऐसी  उद्घोषणा  जारी  की  जा  सम्भालने  की  अनुमति  दे  ।  राष्ट्रपति  के

 सकती  हैं  जब  स्थिति  पैदा  हो  जाये  कि  शासन  जैसी  चीज  तब  ही  लागू  हो  सकती  |
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 जबकि  विधान  मंडल  के  वे  जो  अनेक  जाये  ।  साथ  ही  उसने  घोषणा  की  कि  किसी

 राजनैतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  हों  नथा  भी  हालत  में  वह  कोई  भी  काम-चलाऊ  सरकार

 बनाने  के  पक्ष  में  नहों  है  ।  यदि  वह  सरकार मंडल  कायम  करने  का  उत्तरदायित्व  लेने  से

 यह  कहती  कि  हम  काम-चलाऊ  रखनें  के  लये इंकार  कर  देते  हूं  ।  राज्यपाल  को  स।रा  काम

 इस  रूप  में  करना  चाहिए  और  इतनी  सामग्री  तैयार  तो  लोगों  का  यह  विचार  हो  जाता

 भ्रेस्तुत  कर  देनी  ताकि  जनता  को  यह  कि  अनेक  कांग्रेसजनों  के  समान वे  भी  पद  के

 विश्वास  हो  जाये  कि  जो  कुछ  उसने  किया  है  लालची  हैं  |  किन्तु  उन  महानुभावों  ने  ऐसी

 ae  राज्य  के  हित  में  ही  हैं  ।  यद्यपि
 आंध्र  के  इच्छा  प्रकट  नहीं  यद्यपि  ऐसा  करने  का

 उनको  अधिकार  और  उन्होंने  अपने  पदों राज्यपाल  के  सद्भाव  में  मुझे  कुछ  भी  शंका

 को  त्याग  दिया  ।
 और  उनका  पिछला  जीवन  उनको

 एक  अच्छा  प्रद थिंक  तथा  जनसेवक  के  रूप  में  अब  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  मेरे

 सिद्ध  करता  परन्तु  फिर  भी  में  यह  कहता  माननीय  श्री  यह  बात  किस

 हूं  कि  विरोधी  दल  के  नेता  को  मंत्रिमंडल  आधार  पर  कहते  हैं  कि  विरोधी  दल  के  नेता

 बनाने  फा  अवसर  देने  से  पूर्व  ही  यह  घोषणा  को  नहीं  बुलाया  गया  ।  वे  यह  बात  श्री

 कर  देना  कि  संविधान  भंग  हो  गया  निसंदेह  aa  से  ही  पुछ  सकते  हैं  कि  कया  हुआ हैं
 ।  श्री

 एक  गलती  हैं  ।  अशोक  मेहता  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि

 आन्धघ्य  की  घटनाओं  के  बारे  में  उनके  पास  बहुत
 गृह-कार्य

 राज्य
 मंत्री  काटजू )

 माननीय  सदस्यों  ने  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  सामग्री  है  श्री  गोपालन  को  मालूम  हैं  कि  आंध्र

 के  साम्यवादी  दल  ने  राज्यपाल  के  पास  एक
 के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  हैं

 ।
 परन्तु  मं  भारत

 सरकार  के  द्वारा  उठाये  गये  कदम  का  समेलन
 तार  भेजा  जिसमें  यह  कहा  गया  था  :  गया

 करता  हूं  और  इस  सम्बन्ध  में  मेंने  काफी  तो  साम्य-वादी  दल  को  सरकार  बनाने  की

 सामग्री  भी  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  माननीय  मित्रों  अनुमति  दी  या  फिर  सभा  भंग  कर  दी

 जाये  |  प्रजा  समाजवादी  कृषि कार  लोक
 ने  बड़ी  बड़ी  किताबों  से  उद्धरण  लेकर  अपना

 दल  अथवा  किसी  और  दल  के  लिये  शक्ति
 सत  प्रकट  किया  हूं  और  अनेक  जैसे

 आस्ट्रेलिया  इत्यादि  के  भी  उदाहरण
 प्रदान  करने  का  प्रश्न  SY  नहीं  उठता  ।  या

 उपस्थित  किये  हें  ।  परन्तु  में  यह  बताता हूं  कि
 तो  हम  को  शक्ति  में  आने  दिया

 क्योंकि  हमारे  सदस्यों  की  संख्या  ४०  या
 अनुच्छेद  ३५६  के  बारे  में  किसी  किताब  में

 फिर  सभा  भंग  कर  दी  जाये  11.0
 कुछ  भी  नहीं  कहा  गया हे  ।  हमारे  संविधान

 निर्माताशझ्ों  न  इस  अनुच्छेद  का  अधिनियमन  राज्यपाल  ने  प्रत्येक  दल  के  नेता  को

 विशेष  कारणों  से  किया  जो  कि  मेरे  विचार  में  बुलाया  ।  में  सदन  को  बता  चुका  हूं  कि  प्रजा

 किसी  भी  कठिन  समस्या  के  समाधान  के  लिये  समाजवादी  दल  के  लोगों  ने  क्या  कहा  था  |

 अत्यन्त  उपयुक्त  हे  |  यहां  पर  एक  ऐसी  सरकार  मेंने  आपके  समक्ष  एक  समाचार  पत्र  से  एक

 का  विषय  जो  कि  हार  गई है  |  में  यह  नहीं  उद्धरण  भी  पढ़ा  है  ।  मेंने  आपको  यह  भी

 कहता  कि  वह  कैसे  हारी  ।  यदि  मतदान  बताया  है  कि  कृषि कार  लोक  दल  के  नेता  श्री

 बराबर  का  होता  तो  स्थिति  दूसरी  ही  होती  ।  लक्ष्मण  ने  क्या  कहा  था  |  साम्यवादी  दल  स्वयं

 वह  सरकार  राज्यपाल  के  पास  आई  और  जानता  है  कि  उसने  क्या  कहा  था  ।  उन्होंने

 अपना  त्याग  पत्र  प्रस्तुत  किया  तथा  राज्यपाल  कहा  था  कि  वे  बहुमत  में  आ  परन्तु

 को  यह  परामर्श  दिया  कि  सभा  भंग  कर  दी  राज्यपाल  को  उनकी  यह  उक्ति  हास्यास्पद
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 प्रतीत  हुई  ।  अनुच्छेद  ३५६  के  अधीन
 इस  चुनाव  जून  या  जुलाई  तक  के  लिये  स्थगित

 संसद्  ने  यह  नियम  रखा  हैं  कि  अविश्वास  किये  जा  सकते  हें  ।  में  सभा  को  विश्वास

 प्रस्ताव  के  पारित  होने  से  यदि  एक  सरकार  दिलाता  हुं  कि  इस  बारे  में  में  सबसे  अधिक

 हार  जाती  है  तो  मंत्रिमंडल  अपना  पदत्याग  चिन्तित  हूं  कि  चुनाव  जल्दी  ही  हों  ।

 कर  देता  वह  सभा  भंग  करने  की  सिफारिशें
 श्रीमान्  इस  बात  को  सिद्ध  करने  की

 करता  हैं  और  यदि  वह  एक  काम  चलाऊ  कोशिश  की  गई  हे  कि  राज्यपाल  एक

 सरकार  बनाने  के  लिये  सहमत  नहीं  होता है  प्रकार  से  निरंकुश  शासक  हैं  ।  किन्तु
 यद्यपि  उसको  ऐसा  करने  का  अधिकार

 नहीं  हूं  ।  राज्यपाल  राष्ट्रपति  और  केन्द्रीय

 इंग्लैण्ड  का  मन्त्रिमण्डल  राजा  को  संसद  सरकार  के  अधीन  है  |  प्रत्येक  मामले  पर

 भंग  करने  कौ  सलाह देने  के  बाद  भी  कायम  उसको  केन्द्र  की  स्वीकृति  छेनी  पड़ती  है  ।

 रह  सकता  हे--तो  Usa  या  राज प्रमुख  वित्त  के  सम्बन्ध  में  उसे  वित्त  मंत्री  की  स्वीकृति

 को  किसी  अन्य  दल  ता  को  बुलाना  चाहिए  की  आवश्यकता  होती  है  ।  tate  बारे  में

 यदि  एक  सरकार  अपने  पद  पर  कायम  नहीं  उसको  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  पास  जाना

 रहना  चाहती  मं  इस  बात  से  सहमत  Z,
 पड़ता हैं  ।  में  यह  बातਂ  अपने  अनुभव  के  आधार

 कि  लोकतन्त्रात्मक  प्रथा  यही  होनी  चाहिए  पर  कह  रहा  हुं  ।  पैप्सू  के  सम्बन्ध  में  सभा  ने

 कि  राज्यपाल  अथवा  राज प्रमुख  अन्य  दल  के  संकल्प  का  अनुमोदन  किया  था  और
 हमने

 नेता  को  ही  बुलाये  ।  परन्तु  यदि  दस  या  बीस
 पुरे  एक  वर्ष  तंक  वहां  का  सलामती  भार  सम्भाला

 सदस्यों  के  अनेक  समूह  हों  और  एक  दल  केवल  था  ।  माननीय  सदस्यों  को  रुचि  है

 तीन  या  चार  मत  ही  प्राप्त  कर  सकता  लोक-सभा  के  वाद  विवादों  में  यह  देख  सकते

 तो  ऐसी  स्थिति  में  राज्यपाल  को  यह  निश्चित
 हैं  कि  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  feat  सवाल

 करना  बड़ा  कठिन  हो  are  कि  किसको  उठाये  गये  थे  ।  आन्ध्र  के  माननीय  सदस्यों

 बुलाया  जाये  ।  मेरे  मित्र  डा०  कृष्ण स्वामी
 चाहे  वे  किसी  भी  पक्ष  के  निस्सन्देह  इस

 ने  कहा  था  कि  राज्यपाल  को  एक  सर्वदलीय  बात  की  चिन्ता  होंगी  कि  वहां  की  जनता  के

 काम  चलाऊ  सरकार  बनानी  चाहिए  |  परन्तु  हितों  को  रक्षा  की  जाये  ।  इन  वाद-विवादों  को

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  एक  सर्वदलीय  यदि  कोई  अजनबी  सुनता  तो  वह  xray

 सरकार  कसे  सम्भव  हो  सकती  हैं  zat  श्री  मेव  राज्यपाल  को  प्राचीन  समय  के  राज्यपालों

 प्रकाशम  और  श्री  गोपालन  कभी  एक  मत  हो  के  समान  ही  समझ  जो  कि  मनमानी

 सकेंगे  ?  क्या  सब  दल  एक  दूसरे  को  सहयोग  करते  थे  |  संसदीय  सरकार  किसी  प्रकार  भी

 प्रदान  कर  सकेंगे  ?  संवेदी  लोकतन्त्र  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  यद्यपि  यह  सही

 सरकार  का  होना  पूर्णत  असम्भव  हैं  |
 हैं  कि  लगभग  दो  या  तीन  महीने  से  आन्ध्र

 में  स्थानीय  विधान  मण्डल  नहीं  परन्तु  हम मेरे  मित्र  डा०  लंका  सुन्दरम  ने  चुनाव  के

 सम्बन्ध  में  आश्वासन  मांगा  था  में  उनकों  लोगों का  यह  ८  उत्तरदायित्व है  कि  हम  इस

 बताता  हूं  कि  इस  बारे  में  स्वयं  चिन्तित  हूं  बात  का  ध्यान  रखें  कि  वहां  का  काम  सुचारू

 रूप  से  चले  और  वहां  के  निवासियों  को  कोई कि  फरवरी  के  मध्य  में  ही  चुनाव  हो  और

 कष्ट न  हो  । जहां  तक  हो  सके  चुनाव  एक  दिन  के  लिये  भी

 न  टले  ।  मेरे  मित्र  ने  कहा  था  कि  अन्त  मेरे  मित्र  ने  कुछ  ऐसी

 आयोग  ने  कुछ  और  निश्चय  किया
 हूँ

 और  नायें  रखी  हूं  जो  पुर्णतः  अव्यवहारिक  हैँ  ।



 gree  बारे  में  १९  नवम्बर  १९५४  राष्ट्रपति  को  उद्घोषणा  Vv

 सम्बन्धी  संकल्प

 उन्होंने  बताया  कि  उनके  विचारानुसार  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  ७, श्र  राघवाचारी

 अनुच्छेद  ३५६  के  अधीन  कोई  भी  कार्यवाही  के  अनुरोध  करने  पर  उनका  संशोधन  मतदान

 छः  महीने'से  पुर्व  सम्भव  नहीं  है  और  यह  भी  के  लिए  प्रस्तुत  किया  और  वह  अस्वीकृत

 किया  गया  । बताया  कि  सभा  भंग  होने  के  बाद  राज्यपाल

 को  यह  अधिकार है
 कि  वह  बाहर  के  व्यक्तियों

 को  लेकर  एक  नया  मंत्रिमंडल  स्थापित  कर  थ्री  एन०  राबिया  :  मेरा  संशोधन  सख्या

 सकता  है  ।  केन्द्र  में  सम्पूर्ण  मंत्रिमंडल  को  ९  तो  स्थान  पर  रखने  संशोधन  नहीं है  ।

 स्थापना उन  व्यक्तियों  को  लेकर को  जा

 सकती  जो  कि  लोक-सभा  के  सदस्य  नहीं  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 परन्तु उन  व्यक्तियों को
 छः  मास

 के
 भीतर

 कि  मूल  संकल्प  के  अन्त  में  यह  जोड़
 ही  लोक-सभी  क्  सदस्य  बन  जाना  जरूरी

 दिया  जाये  ।

 2  मेरे  माननीय  मित्र  ने  उसी  बात  के

 आधार  पर  अपने  इस  तक  को  प्रस्तुत  किया है
 ।  ‘fas  that  was  the  only

 proper  constitutional
 परन्तु  री  उनकी  इस  प्रस्थापना  से  सहमत

 remedy  the  crisis  that

 नहीं हूं  ।  arose  on  the  resignation

 अतः  में  सभा  से  केवल  इस  घोषणा  के
 of  Prakasam

 अनुमोदन  के  लिये  ही  न  कह  कर  इस  सामान्य  (  क्योंकि  प्रकाशम  मंत्रिमंडल  के

 प्रस्थापना  के  अनुमोदन  के  लिय  भी  कहता  हुं
 पद-त्याग  से  उत्पन्न  हुए  संकट  का  वही

 कि  ऐसी  अवस्था  में  जबकि  एक  मंत्रिमंडल  एकमात्र  उपयुक्त  संवैधानिक  उपचार

 ”)
 ह हार  जाता  त्याग  पत्र दे  देता  हैं  और देवा का

 शासन-किये  सम्भालते  के  लिये  तेयार  नहीं  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 होता  तथा  राज्यपाल  यह  देखता  है  कि

 कोई  भी  विरोधी  दल  ऐसा  नहीं  जोकि  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 बहुमत  में  तो  राज्यपाल  को  उस  मामले
 द

 की  सूचना  देने  का  पुरा  अधिकार  क्योंकि  कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा

 राज्यपाल  केवल  सूचना  हो  देता  है  ।  यह  तथ्य  धान  के  अनुच्छेद  4S  के  खण्ड  (१)

 के  अधीन  १५  १९५४  को सम्बन्धी  सुचना  है  और  राष्ट्रपति  को  यह

 की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती कहने  का  अधिकार  कि  सभा  को  भंग

 हे  जिसके  अनुसार  उन्होंने  ater  सरकार किया  जा  सकता है
 और  उसके  पश्चात्  काम

 अधिक  अच्छी  तरह  किया  जा  सकता  है  ।  के  सब  कृत्य  अपनें  हाथ  में  ले  लिए

 में  सभा  को  और  तंग  नहीं  करना  चाहता  |  क्योंकि  प्रकादामू  मंत्रिमंडल  के  पदत्याग

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  देखता हूं  कि
 से  उत्पन्न  हुए  संकट  का  वहीं  एकमात्र

 उपयुक्त  संवैधानिक  उपचार  था  ह
 सकल्प  के  स्थान  पर  रखने  क्ले  सभी  संशोधन

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।
 नियम  विरुद्ध  हें  में  इन्हें  मतदान  के  लिए

 पक्ष  में  १५४
 fz ay  क्षम  34] करना  अवश्यक  नहीं  समझता  |

 श्री  राघवाचारी  :  में  समझता  हूं  कि  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सेरा  संशोधन  नियम  ननसार  ्
 tts  |



 ३३५  १९  नवम्बर  १९५४  सरकारी  कर्मचारियों  की  हे  देई

 सेवा  को  सुरक्षित  बनाने  के

 बारे  में  संकल्प

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  उद्देश्यों  से  सहमत हूं
 ।  वे  उद्देश्य  हूं  सरकारी

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  कर्मचारियों  की  सेवा  की  सुरक्षा  तथा  उनके

 श्री  गिडवानी  में  प्रस्ताव
 प्रति  निरंकुशता  से  उन्हें  बचाने  का  आश्वासन

 देना  |
 करता हुं  :

 यह  गैर-सरकारी  सदस्यों
 परन्तु  बाद  में  मेंने  देखा  कि  प्रस्तावक  की

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 प्रमुख  उद्देश्य  कतिपय  निर्यमों  को  रह  करवाना

 समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत
 हे  जिन्हें  वे  हानिकर  समझते  हैं

 ।

 जो  कि  १८  R3ae: a को  कम  वेतन  पाने  वाले  कमंचारियों  कौ

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  गो
 दशा  बहुत  दयनीय  है  और  बाज़ार  तेजी

 उपाध्यक्ष  महादय  प्रशन यह  है  :  के  दिनों  में  उन्हें  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों
 करना  पड़ा

 था  |  परन्तु  प्रस्तावक  FTAA
 के

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 इस  पहलू पर

 अधिक  बल  नहीं  दिय  :  «  तो

 समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  कतिपय  उन  नियमों  को  रह  कराना  चाहते

 हू  जो  कि  १८  नवम्बर  १९५४ को  सभा
 थे  जिन  के  अन्तर्गत  उन  कर्मचारियों के  विरु  द

 में  प्रस्तुत  किया
 गया  था

 ।”
 कार्यवाही  की  गई  उन्हें  दण्ड  दिया  गया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 था  या  उन्हें  निलम्बित  किया  गया  था  या  सेवा

 से  निकाल  दिया गया  ar
 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  को

 जहां  तक  कम  वेतन  पाने  वाले

 सुरक्षित
 बनाने  के  बारे  में  संकल्प

 चारियों  का  सम्बन्ध  चाह  वे  सरकारी  सेवा

 मेंहों  या  गैर  सरकारी  उनके  प्रति  सभा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  २४  सितम्बर

 में सब  को  सहानुभूति  परन्तु  जो  कतिपय

 १९५४  को  श्री  हरिन्द्र नाथ  मुकर्जी  द्वारा  प्रस्तुत  नियमों  समाप्त  करने  का  सुझाव  दिया
 किये  गये  संकल्प  पर  अग्रेतर  चर्चा

 है  में  उससे  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 क्योंकि  एक  घंटा  और  पचास  मिनट  बच  रेलवे  सेवा  सुरक्षा  की

 गये
 हूं  अतः

 में  प्रत्येक  सदस्य  को  पन्द्रह मिनट  नियम  १९५४  की  ओर  निर्देश  किया  गया  है  ।

 उन  नियमों  में  लिखा  हैं  कि  जहां  राष्ट्रपति का  समय  दूगा  |

 मुझ  से  अभ्यावेदन  किया  गया  है  कि  की  राय  में  कोई  रेलवे सेवा  का  व्यक्ति  विध्वंसक

 यदि  सभा  बजे  के  पश्चात  बैठे तो  किसी  कार्रवाइयों  में  लगा  हो  जो  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के

 सदस्य को  गणपूर्ति  का  प्रशन नहीं  उठाना  प्रतिकूल  हों  तो  उसकी  सेवा  के  करार  की

 बातों  भारतीय  रेलवे  स्थापना  संहिता चाहिये  ।  केवल  मत  विभाजन  होने  पर  ही

 गणपूर्ति  के  प्रश्न  को  लिया  जाय  |  खण्ड १  के  नियम  १४८  के  अन्तरगत उसे

 पंडित  मुनेशवर  दत्त  उपाध्याय
 उचित  qt  सूचना  देकर  या  उसकी

 प्रतापगढ़-पुर्व  सरकारी  कमंचारियों  के  साथ  बजाय  राशि  देकर  राष्ट्रपति  उसे  सेवानिवृत्त

 होने  के  लिए  बाध्य  कर  सकते  हैं  ।
 सहानुभूति  के  कारण  और  विशेषतः  Haat

 पाने  वाले  लोगों  से  सहानुभूति  के  कारण  में
 प्रस्तावक  यह  चाहते  हें  कि  एक  विध्वंसक

 प्रस्तावक  द्वारा  गये  प्रस्ताव के  दो
 कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  के  लिए  भी  कोई



 889.0  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा को  सुरक्षित
 बनाने  ३३८

 में  संकल्प

 नियम  न  में  इस  उदय  को  श्लाघनीय  वे  कहत ेहूं  कि  महाप्रबंधक  को  कायें  में

 नहीं कह  सकता  |  अहृदयता  पर  और  छोटे  छोटे  अपराधों  के

 दोहराने  पर  सेवा  से  निकालने  का  अधिकार
 म॑  यहं  बता  देना  चाहता हं  कि  इस

 नियम में  बहुत  उदार  शर्तें  रखी गई  हू
 क्योंकि  है  ।  निस्सन्देह  ऐसे  व्यक्ति  को  तो

 उनके  साथ  उन  कमंचारियों  जेसा  व्यवहार
 निकाल  ही  देना  चाहिये  ।

 किया  जाता  हूं  जिन्हें  नियम  १४८ के  अन्तर्गत  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  हे  कि

 लोग  अस्थायी  होन  के  कारण  और
 सेवा  से  निकाला जाती  है  |

 इसके  अतिरिक्त  साथ  अच्छे  कम  वेतन  पावे  के  कारण  कष्ट  सहन  कर रहे

 हू  ।  परन्तु  क्योंकि  मूल्य  कुछ  गिर  रहे  अत
 व्यवहार का  उपबन्ध  किया  गया  ह  ।  वह

 उपलब्ध  यह  है  कि  सक्षम  अधिकारी  रेलवे  उनके  कष्टों  में  भी  कमी  होगी  ।

 उन्होंने  दूसरी  जिस  बात  पर  बल  दिया
 सेवा  के  व्यक्ति  कौ  पहले  लिखित  सुचना  देगा

 और  उसे  राष्ट्रपति  को  अपने  विरुद्ध  कार्यवाही  था  वह  यह  हैं  कि  ये  नियम  अधिकतम  साम्य

 के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  भेजने  का  अवसर  वादियों  के  विरुद्ध  प्रयोग  किये  जाते  हूं  ।  मेरी

 देगा  और  राष्ट्रपति  आदेश  जारी  करने  से  यह  राय  हे  कि  जो  लोग  सरकारी  सेवा  में  ह

 उनका  राजनैतिक  दलों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 पुत्र  उसके  अभ्यावेदन पर  विचार  करेगा  |

 यह  आशंका  प्रकट  की  जाती  है  कि  कभी
 होना  चाहिये

 ।
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  कांग्रेस

 के  भी  सक्रिय  कार्यकर्ताओं  को  सरकारी
 करो  अनावश्यक  तौर  से  बिना  किसी  आधार

 के  ऐसे  नियमों  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।
 सेवा  में  नहीं  रहने  देना  चाहिये  ।  अन्यथा  उनके

 मन  में  किसी  दल  के  लिए  पक्षपात  होगा  जो
 परन्तु  तब  तो  किसी  नियम  का  प्रयोग

 बिना  आधार  के  किया  जा  सकता  है  ।  इसका
 किसी  सरकारी  कमंचारी  के  मन  में  नहीं  होना

 चाहिये  ।
 यह  अभिप्राय  नहीं  कि  विध्वंसक  कार्यों  को

 इसਂ  सम्बन्ध  में  सरकारी  कर्मचारियों  के
 करन  वाले  कर्मचारियों  को  निकालने  के  लिए

 आचरण  सम्बन्धी  नियमों  में  यह  उपबन्ध  है
 कोई  विधि  ही  न  हो  ।

 कि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  किसी  राजनैतिक

 फिर  माननीय  प्रस्तावक  ने  बताया है  दल  का  सदस्य  या  उसके  साथ  सम्बन्धित  नहीं
 कि  ९५,०००  लोग  अस्थायी  कर्मचारी हें  और

 होना  चाहिये  और  उसे  किसी  राजनैतिक

 २१,०००  दक्षिण  प्राप्त  कर  रहे  हें  या  आन्दोलन  को  संगठित  नहीं  करना  चाहिये  और

 काल  में  हें
 ।

 जिन  लोगों  के  सेवा  पद  अस्थायी
 उसमें  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहों  देनी

 हूं  और  जो  लोग  अभी  परीक्षण  काल  में  हे
 चाहिये  |  यह  इतना  स्पष्ट  हे  कि  इस  आधार

 या  शिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हें  उन्हें  अस्थायी  पर  कोई  शिकायत  नहों  होना  चाहिए  |  उन्होंने
 तो  होना ही  ह  ।  यह  अनिवार्य है  ।  में  समझता

 बताया  हैं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  एक  सहायक
 था  कि  वे  हमें  स्थायी  सरकारी  विभागों  के

 सचिव  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  थी  क्योंकि

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  बतायेंगे  जो  कई
 उसका  च्युत  के  साथ  सम्बन्ध  था  |  इस  आधार

 वर्षों से  अभी  तक  अस्थायी है  +  परन्तु  उन्होंने
 पर  में  कह  सकता  हूं  कि  इस  प्रकार  की

 ऐसा  कुछ  नहीं
 बताया  |

 कार्यवाही  किसी  ता जनतिक  दलਂ  से

 सम्बन्धित  लोगों  के  विरुद्ध की  जा  रही  हे  ।
 इसके  अतिरिक्त  दैनिक  मजूरी  वाले

 कुछ
 लोगों

 के  अस्थायी  होने  की  शिकायत से  मेंने  आरम्भ  में  कहा  था  कि  इस  संकल्प

 कर तो  संकल्प  का  महत्व  ही  घटता है
 ।

 उद्देश्य  प्रशंसनीय



 ३४० दे  सरकारी  कमंचारियों  की  १९  नवम्बर  83a
 सेवा

 को
 सुरक्षित

 बनाने

 कृ  q  संकल्प

 मुनीश्वर  दत्त

 व्याख्या  इस  प्रकार  से  की  गई  है  कि  सेवा  वाले  कर्मचारियों  के  क  स्थायित्व  के

 मुझे उस  पर  सख्त  आपत्ति  हूँ
 ।

 अतः
 में

 संकल्प  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाये  ।  परन्तु इस  नियमਂ

 के  उद्देश्य
 का

 समर्थन  करता  परन्तु  संकल्प  का  पालन  नहीं  किया  जाता  |

 की  पृष्ठभूमि  में  प्रस्तावक  के  अभिप्राय
 का

 करता हूं  ।  उत्तर  इलाहाबाद

 श्री  To  Fo  गोपालन  :  के  कार्यालय  के  उन  १३  अपर  डिवीजन

 जो  मेरे  माननीय  मित्र  अभी  बोले  हे  वे  इस  wat  at  अपील  संसद  के  सदस्यों

 संकल्प  का  उद्देश्य  पूर्ण  रूप  से  नहीं  समझे
 |  को  मिली  जिन्हें  पदच्युत  कर  दिया  गया है

 ।

 wet  यह  नहीं  हे  कि  राजनैतिक  विचार  और  उन्होंने  कहा है
 कि  ३  age  अधिक  सेवा

 के

 दलों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  कुछ  उन्हें  अद्ध स्थायी  शोधित  नहीं  किया

 कर्मचारियों को  पदच्युत  किया  गया  गया  |  अतएव  यह  महत्वपूर्ण  बात  है

 है
 ।

 संकल्प  का  उद्देश्य  तो  सरकारी  कर्मचारियों
 नियम  होते  हुए  भी  उनका  पालन  नहीं  किया

 की  सेवा  की  सुरक्षा  हैं  ।  इसका  उद्देश्य  यह  जाता  मुझे  यह  भूला  नहीं  है  कि

 है  कि  आजकल  सरकारी  कर्मचारियों  इस  नियम  संख्या  २  के  प्रतिवाद स्वरूप  नियम

 की  अवस्था  कसी  उनकी  सेवा  की  सुरक्षा  संख्या  ५
 भी  हे

 जिसमें  यह  लिखा है
 कि  किसी

 कैसी  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सामान्य  व्यक्ति  को  झ्र स्थायी  होने  के  आधार  पर  एक

 स्थितियां  कैसी  हें  ।  मास  का  नोटिस  देकर  निकाला  जा  सकता  हैं  |

 संविधान के  अनुच्छेद  ३०९,  ३११,  और  किन्तु  नियमਂ  संख्या  ३  के  अनुसार  उन  सभी

 सरकारी  कर्मचारियों  को  अद्ध स्थायी  कर ३१३  में  यह  इच्छा  व्यक्त की  गई  है  कि

 सरकारी  कर्मचारियों  में  सेवा  के  सम्बन्ध  में  दिया  जाना  जो  लगातार  तीन  वर्षों

 सुरक्षा  की
 भावना  हो  ।  अनुच्छेद  ३११  (२)

 से  सेवा  करते  चले  आ  रहे  हैं  ।  हम  देखते  हैं

 में  कहा  गया  हैं  कि  किसी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  fe  असैनिक  सेवाओं  में  बहुत  से  लोग  तीन

 वर्षों  से  सेवा  करते  चले  आ  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें कारण  बताये  बिना  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 जायेगी  उन्हें  कुछ  आश्वासन  दिया है  |
 अभी  तक  अद्धेस्थायी  नहीं  किया  गया  है  ।

 यही  नहीं  बहुत  से  लोगों  का  सेवा-काल  तो
 सरकारी  कर्मचारियों के  तीन  वर्ग  हैं

 अद्ध  स्थायी  और  स्थायी  ।  ये  प्रश्न
 दस  या  पन्द्रह  AT  तक  हो  चुका  किन्तु  फिर

 भी  वे  अभी  तक  अस्थायी  ही  हें  ;  इसका

 पूछे  गये  हें  कि  कुल  अस्थायी  कर्मचारी  कितने

 उनमें  कितने  हूं  जिन्होंने  तीन  वर्ष  से
 तात्पयं  यह  है  कि  सरकार  जब  भी  चाहे  उन्हें

 सेवा  से  अलग  कर  दे  और  उन्हें  यह  भी  अवसर

 अधिक  सेवा  की  अद्ध स्थायी  कर्मचारियों
 न  मिल  सके  कि

 वे  कुछ  कह  सकें  या
 यह  जान

 और  स्थायी  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी
 सकें  कि  उन्हें  क्यों  सेवा  से  अलग  किया  जा  रहा

 हूँ  ।  परन्तु  इन  weal  का  कोई  उत्तर  नहीं
 है  ।  में  सरकार से  यह  बात  जोर  देकर  कहना

 मिला  ।  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अस्थायी
 चाहुंगा  कि  निकम  संख्या  ५  को  हटा  कर  नियम

 सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  हजारों  में
 संख्या  ३  को  लागू  किया  जाय  |  ऐसा  करने  से

 सेवा  से  हटाये  जाने  वाले  व्यक्ति  को  यह केन्द्रीय  असैनिक  सेवा

 नियमों  के  नियम  ३  के  अन्तगंत  गृह  मन्त्रालय  अधिकार  होगा  कि  वह  अपने  हटाये  जाने  को

 कारण  जान  सके  । का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  तीन  ae  से  अधिक



 दे  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को
 सुरक्षित

 बना चय  ३४२

 में  संकल्प

 रेलवे  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा  व्यक्ति  किस  प्रकार  सारे  लोगों  पर  निगरानी

 २४१  (२)  से  भी  रेलवे  कोंचा  रियों  को  हानि  रख  सकता है  कि  वे  किसी  दल  में  भाग  न  लें  ।

 उठानी  पड़ी  अब  उसमें  कुछ  सुधार  एवं  afe  कहीं  यह  नियम  लागू  हो  गया  तो  में

 संशोधन  हो  गये  पहले  परिवर्तन  से  उसे  समझता  हुं  कि  एक-एक  कर  सारे  रेलवे

 अपने  हटाये  जाते  कारण  जानते  का  अवसर  कारियों  को  नौकरी  से  हाथ  धोना  पड़ेगा  ।

 जिल  गया  किन्तु  १९  अप्रैल  से  इसमें  यह  मेरे  पास  अनेक  ऐसे  लोगों  के  मामले  मौजूद

 संशोधन  हो  गया  है  कि  यदि  राष्ट्रपति  की  यह  हूं जो  १६  या  १८  और  कुछ  तो  २५  वर्षों  से

 राय  हो  कि  कोई  कर्मचारी  विध्वंसकारी  नौकर  और  उन्हें  भी  इस  नियम  के  अन्तत

 कार्यों  में  भाग  लेता हैं  अथवा  उस  पर  सकारण  हटा  दिया  इन  लोगों  को  पता  ही  नहीं

 यह  aes  feat  जाता  तो  उसे  सेवा  से  लगने  पाता  कि  उनका  अपराध  क्या  किसी

 हटाये  जाने  केकारण  पुछने  का  अवसर  नहीं  ने  भी  शिकायत  करदी  और  वे  सेवा  से  अलग

 रहेगा  ।  कई  मामलों  में  मुझे  पता  लगा  हैं  कि  कर  दिये गये  ।

 रेलवे  सुरक्षा  अधिनियम
 के

 अन्तरगत  मजदूर
 सबसे  अनोखा  उदाहरण  तो  मुझे  मद्रास

 संघ  के  क्रायंकर्ताओं  को  सेवा  से  हटा  दिया
 में  सुनने  में  आया  |  वहां  के  एक  जीवित

 गया  ह्  उनके  विरुद्ध  सारा  मसाला  तैयार  ~
 नामक  कम्युनिस्ट  साप्ताहिक  पत्र  में  कांपे

 कर  उन  पर  अभियोग  चलाया  जाता  हैं  ।
 करने  वाले  एक  युवक  के  साथ  विवाह  करने  पर

 पुलिस  द्वारा  ज़रा  भी  शिकायत  किये  जाने  पर

 विध्वंसकारी  कार्यों  में  भाग  लेने  का  मिथ्या
 वहां  के  सचिवालय  में  कार्य  करने  वाली  एक

 लड़की  को  सरकारी  नौकरी  से  केवल  इसलिये
 आरोप  लगा  कर  उन्हें  तंग  किया  जाता  है

 और  कई  बार  सेवा से  अलग  कर  दिया  जाता
 हाथ  धोना  पड़ा  क्योंकि  वह  एक  कम्यूनिस्ट

 पत्र  में  कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  की  पत्नी  है  ।

 है  जबकि  उन्हें  यह  अवसर  नहीं  दिया  जाता

 सबसे  मज़े
 की

 बात
 तो

 यह  हे  कि
 वह  व्यक्ति

 कि  वे  यह  बता  सकें  कि  ऐसी  बात  वास्तव  में  बेचारा  स्वयं  कम्यूनिस्ट  विचार  धारा  का
 हुलिया

 नही ंहै  ।  वह  तो  मामूली  क्लर्क  था  ।  में  समझता

 श्री  अनन्त नारायणन नाम  के  एक  रेलवे
 हुं  कि  यदि  यही  हाल  रहा  तो  किसी  कम्यूनिस्ट

 पदाधिकारी  का  मामला  अभी  उच्च  न्यायालय
 की  ओर  एक  घण्टा  देखने  मात्र  से  ही  सरकारी

 में  विचाराधीन  है  ।  उस  पर  भी  यहीं  आरोप
 कमेंचारी  को  अपनी  नौकरी  से  अलग  होना

 लगाया  गया  था  कि  वह  कम्यूनिस्ट  दल  का
 पड़  सकता हूँ  ।

 सदस्य  ह  तथा  उसने  इस  प्रकार  के  लेख  आदि
 १०-१५  कभी-कभी  २०  वर्ष  तय

 लिखे  हूं  ।  ये  आरोप  लगा  कर  उसे  पदच्युत
 कार्य  करने  पर  भी  कमेंचारियों  को  स्थायी

 कर  दिया  गया  इसके  स  १०
 नहीं  किया  जाता  ।  रेलवे  में  ही  वरन्

 १९५४  से  एक  और
 नियम  लागू  किया  गया  हैं

 रेडियो
 में

 भी  १०-१५  व  के  अनुभवी  लोगों
 जिसके  अनुसार  किसी  भी  रेलवे  कर्मचारी

 को  अद्ध॑-स्थायी  न  होने  के  कारण  हटा  दिया

 को  अपने  परिवार  के  किसी  भी  व्यक्ति  को

 ऐसे  कार्यों  अथवा  आन्दोलनों  में  प्रत्यक्ष
 TAT  ।

 अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  भाग  लेने  के  ७  इसी  प्रकार  असैनिक  संभरण  विभाग  के

 मना  करना  होगा  जो  विध्वंसकारी  हों  ua  soo  अस्थायी  कर्मचारियों  को  सेवा  से

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  भारत  जेसे  देशमें  अलग  कर  दिया  गया  |  महालेखा पाल  के

 जहां  इतने  बड़े  बड़े  परिवार  होते  हें  कोई  लय के  बहुत  से  कर्मचारी  भी  इसके  शिकार



 ३४ हे
 सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  S8a¥

 सेवा  को  सुरक्षित  ८.3: विकि बनाने के  ३४४

 कबा  मं  संकल्प

 के०

 बन  चुके  ह  यही  ददा  रक्षा  सेवाओं  तथा  युद्ध  @  ।  सोचने  की  बात  है  कि  दस-बारह  वर्ष  तक

 सामग्री  के  कारखाने  के  लोगों  की  भी  है  ।  नौकरी  के  बाद  यदिਂ  किसी  व्यक्ति  को  नौकरी

 उन्हें  स्थानान्तरित  करके  भो  अस्थायी  का  से  दिया  जाये  तो  क्या  करेगा

 किस  प्रकार  जीवन  निर्वाह  करेगा  । अस्थायी  ही  रखा  गया  और  बहुत  से  लोगों  को

 सेवा  से  निकाल  बाहर  किया  गया है  ।  इसीलिये  आज  कमंचारियों को  अस्थायी

 रखा  जाता  कि  जब  मन  चाहा  तभी  उन्हें जैसा
 कि  में  पहले  कह  चूका  हूं  नियम

 निकाल  दिया  और  यदि  वे  स्थायी  कर  at
 संख्या  ३  को  लागू  करने  से  यह  लाभ  होगा  कि

 जायंगे  तो  उन्हें  कोई  अन्य  स्थान देना  पड़ेगा  ।

 उन्हें  अपने  हटाये  जाने  का  कारण  पुछने  का
 इस  संकल्प  का  उद्देश्य यह  कि  सरकारी

 अवसर  मिलेगा  ।  नियम  संख्या  ५  को  निकाल

 देना  इसलिये  और  भी  आवश्यक  है  क्योंकि  कर्मचारियों की  सेवा  की  सुरक्षा  की  जाय

 जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जायगा  सरकारी
 उसमें  यह  दिया  हुआ  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति

 कर्मचारी  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सकते  |  उनकी
 को  किसी  भी  समय  सेवा  से  अलग  किया  जा

 सकता है  |
 नौकरी  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  उन्हें

 स्थायी  करना  चाहिये  ।

 न  केवलਂ  केन्द्रीय  सरकार  में  ही  वरन
 श्री  गिडवानी

 :
 हम  देखते हैं

 राज्य  सरकारों  में  भी  जो
 कुछ  थोड़े-बहुत

 कि  लगभग  साढ़े  सात  वर्ष  तक  सेवा  करने  पर
 योग्य  व्यक्ति  हैं  उन्हें  हटा  कर  और  नये  लोगों

 भी  अभी  तक  लगभग  ५,०००  विस्थापित
 को

 भरा  जा  रहा  मे  री  समझ में  नहीं  आता
 कर्मचारी अस्थायी  ही  हैं  ।  इनमें  से  कम  से  कम

 कि  १०-१२  वर्ष  का  अनुभव  प्राप्त हो  जाने
 १००  व्यक्तियों को  तो  अब  तकਂ  स्थायी कर

 पर  उन्हें  सेवा  से  अलग  करने  का  क्या  तुक  है  ?
 देना  चाहिये  था  क्योंकि  इनमें  लगभग  ३०००

 ऐसा  केवल  इसलिये  होता  है  कि  कोई  भी
 कर्मचारी  पाकिस्तान  में  स्थायी  हो  चुके  थे  ।

 झूठ  सच  रिपोर्ट  किसी  के  विरुद्ध  कर  दी  गई  शरणार्थियों को  परिस्थितिवश  भारत  में  आना

 कि  वह  विध्वंसकारी  कार्यों  में  भाग  लेता  है
 पड़ा  |  विभाजन  के  समय  सभी  से

 कि  बस  उसे  नौकरी  से  अलग  कर  दिया  गया  ॥
 उनकी  राय  मांगी  गई  थी  जिसके  आधार  पर

 ऐसे  अनेक  उदाहरण  भी  देखने  में  आये  हैं
 ही  कार्य  किया  गया  था  ।  सिन्ध  के  तमंचा  रियों

 जिनमें  मज़दूर  संघ  में  अधिक  उत्साह  से  काम
 को  बाद  में  विवश  होकर  भारत  आना  पड़ा  ।

 करने  वाले  लोगों  को  नौकरी  से  अलग  कर  दिया
 इन  लोगों  को  वे  सुविधायें  तथा  विशेषाधिकार

 गया |
 नहीं  दिये  गये

 ।
 पहले  ही  इन  राज्य

 पाकर  पीठासीन
 सरकारों  के  कर्मचारियों को  भी  समान

 धायें  तथा  अधिकार  दे  दिये  गये  होते  तो  मुझे 4  म०  Jo
 यह  संकल्प  प्रस्तुत  की  आवश्यकता  न

 संविधान के  अनुच्छेद  ३०९,  ३११  तथा  पड़ती  |  सरकार  का  कहना  यह  हैं  कि  उनका

 मामला  भिन्न  प्रकार  का  है  और  उन्हें  काम ३१३  के  अनुसार  सरकारी  कम

 चोरियों
 की

 सेवा  की  दाँतों  तथा  सुरक्षा  आदि  पर  चर्चा की  दिलाने  की  ज़िम्मेदारी हमारी  नहीं  है  ।

 जानी  चाहिये  ।  राष्ट्रपति  जो  नियम  बनायेगा  टैक्निकल तथा  वैधानिक  रूप  से  सरकार  भले

 वे  अधिकਂ समय  तक  नहीं  चलਂ  अतः  ही  ऐसा  कहे  मानवीय  दृष्टिकोण  से  यदि  इस

 इस  प्रकार  के  विधान  बनाने  की  आवश्यकता  समस्या पर  विचार  किया  जाय  तो  होना  यह



 सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सुरक्षित बनाने  के  ३४६ १४५

 सम्बन्ध म  सकल्प

 चाहिये  कि  उनको  भी  अन्य  केन्द्रीय  कर्मचारियों  सबके  लिये  व्यवस्था  करनी  ही  चाहिये  ।  यदि

 के  समान  ही  समझा  जाना  चाहिये  जिन्हों ने  आज  छंटनी कर  दी  जाती  जेसा कि' कुछ कि  कुछ

 अपनी  सम्मति  वहां  रहने के  लिये  दी  थी
 ।  विभागों  में  देखने  में  आया  तो  काफी  समय

 यदि  इस  प्रश्न  पर  अभी  भी  फिर से  विचार  तक  नौकरी  करने  के  wear  यदि  लोगों

 किया  जाय  तो  अधिक  विलम्ब  नहीं  कहा  जा  को  नौकरी से  अलग कर  दिया  जायगा  तो

 सकता
 ।

 बहुत  लोगों  की  सेवा की  सुरक्षा  वे  बेचारे  अपना  तथा  अपने  परिवार  का

 तथा  निवृति-वेतनों  आदि  ar  मसला  भी  पेट  किस  प्रकार  भरेंगे  तुरन्त ही  बड़ा

 इसी  पर  निरभर  करता  ह  ।  इस  सम्बन्ध में
 परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  लोक

 airer  ही  निर्णय होना  चाहिये  भिन्न  लेखा  समिति  के  सदस्य  होने  के  नाते  मुझे पता

 henna हुए  मामले  को  निबटाया  जाना  चला  है  कि  कुछ  सचिवों  की  शक्ति  इतनी

 चाहिये
 ।  जो  कर्मचारी  वहां  स्थायी  थे  उन्हें  बढ़  गई  ह  कि  मंत्री  लोग  विभिन्न  प्रकार  के

 कार्यों  की  अधिकता के  कारण  उन  पर  नियंत्रण
 स्थायी  किया  जाय  तथा  जो  अस्थायी  थे  उन्हें

 भारत  सरकार  के  अन्य  कर्मचारियों के  समान  नहीं कर  पाते  हैं  ।

 समझा  जाय
 |  इस  समस्या को  हल  करने  का

 वे  अपने ही  ग  से  काम  करते  है  ।  परन्तु
 यही  एकमात्र  उपाय  है  ।

 इन  कर्मचारियों के  संतोष  के  हित  में  तथा

 अच्छे  प्रशासन के  हित  के  लिए  ag  वांछनीय म  उपमंत्री  सभा  का

 ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  ओर  आकर्षित  करना  @  कि  अस्थायी  तथा  we  स्थायीਂ  वर्ग  समाप्त

 चाहता हूं  कि  जब  तक  इस  मामले में  मानवीय  कर  दिये  जायें  |  प्रत्येक  कर्मचारी स्थायी  कर

 दृष्टिकोण  से  काम  नहीं  लिया  जायगा  तब  तक
 दिया जाय  जिससे  कि  वह  निश्चिन्त हो  जाय

 यह  समस्या  सुलझाई  नहीं  जा  सकती इस
 और  उसे  निवासी  वेतन  दिया  जाय  तुर्की

 सेवा  निवृत्त  होकर  उसे  अपने  बच्चों  की
 मामले  पर  मं  इससे  भी  गह-किये  उपमंत्री

 का  ध्यान  आकर्षित कर  चुका  हूं  और  उन्होंने  चिन्ता  न  रहे  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  समाज

 पूर्ण  सहानुभूति  भीਂ  प्रदर्शित  की  थी  ।  faz  वाद  की  बातें  करते  किन्तु  प्रत्येक  कर्मचारी

 को  स्थायी  करना  समाजवाद  का  एक
 उन  बेचारों  क्या  अपराध  ह  कि  उन्हें

 अन्य  कमंचारियों से  निम्न  स्तर  पर  समझा  इक  तत्व  है  ।  हममें  से  बहुत  से  लोग  विदेशों

 जाय
 ।

 स्वराज्य  प्राप्त  होते  ही  पहले  वाले
 में  जाकर  यह  देख  आये  है  कि  प्रत्येक देश  के

 कमेंचारी  स्वामीभक्त  |  इसका  कारण  यह कम
 चोरियों

 की  पदोन्नति हो  गई  ।  इस  कारण

 नहीं
 कि

 वे  अधिक  योग्य  च्  इस  कारण
 है  कि  वे  सन्तुष्ट हूं  और  उन्हें  अपने  भविष्य की

 कि  स्थान  रिक्त  हो  गये  थे  |
 तनिक भी  चिन्ता  नहीं  है  ।  आज  यहां

 तर  कर्मचारी  केवल  अपनी  ही  उन्नति  चाहते
 अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  स्थानों

 के  लिये  सिन्ध  तथा  सीमा  प्रान्त  के  लोग  उपयुक्त
 हें  और  लोकहित  की  परवा  नहीं  की  जा  रही

 है  ।  यदि  हम  चाहते  हें  कि  वास्तव  में  कमंचारी
 उन्हें  अवद्य  नियुक्त  किया  जाय  |

 ईमानदार  सत्यनिष्ठ और  carat

 जहां  तक  अस्थायी  सरकारी  कर्मचारियों  भक्त  हों  तो  हमें  उनकी  शिकायतें  दूर  करनी

 का  प्रदान  हू  सरकार  को  अपनी  नीति  पर  चाहिएं  ।  प्रत्येक  कर्मचारी  को  सन्तुष्ट  करना

 पुर्नविचार  कर  सेवा
 की

 सुरक्षा  करनी  चाहियें  होगा  |  में  डा०  काटजू  से  यह  प्रार्थना  करना

 अतः  यदि
 हम

 उनसे  गतंव्य  पूति  चाहता  हूं  कि  वे  सिन्ध  तथा  उत्तर  पश्चिमी

 तथा  निष्ठा
 की

 आशा  करते  हूँ  तो  हमें  इस  सीमा  प्रान्त  से  आने  वाले  ५,०००  कर्मचारियों



 है
 ४७  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा

 को  सुरक्षित
 बनाने  के  ३४८

 सम्बन्ध मं  संकल्प

 गिडवानी

 के  मामले  में  ध्यान  दें  और  उनसे  न्याय  किया  किसी  सक्षम  प्राधिकारी  की  यह  राय  हो  कि

 जाये  ।  कोई  कर्मचारी  किसी  विध्वंसात्मक  कार्यवाही

 श्री  नम्बियार  इस  संकल्प  में  भाग  लेता  है  अथवा  उस  पर  एसे  भाग  लेने

 के  बारे  में  युक्तियुक्त  सन्देह  हो  तो  वह  इस
 का  तात्पर्य  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को

 सन्तुष्ट  करने  से  है  ।  हमारा  यह  विचार  हू
 नियम  के  अंतगर्त  पदाधिकारियों  के  कोप

 का

 कि  प्रत्येक  कर्मचारी  को  यथासम्भव  शीघ्र  भाजन बन  सकता  है
 ।

 यह  निगम  ही  ऐसा  है

 कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  इस  नियम  के  अन्तर्गत
 स्थायी  कर  देना  चाहिए  ।  किन्तु  कई  मित्र

 इससे  दूसरा  ही  अर्थ  समझ  बेठ  हें  ।  श्री
 दोषी  बनाया  जा  सकता  है  ।  यह  अवस्था तो

 बहुत  कठिन  है  ।
 ध्यान  जी  ने  कहा  है  कि  संकल्प  रखनें  वाले

 साम्यवादी  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  अब  इस  नियम  में  एक  परिवहन  किया

 चोरियों  का  संरक्षण  चाहते  हें  ।  परन्तु  यह  गया  हे  कि  ऐसे  कमंचारी  को  अनिवार्य  रूप  से

 उनका  भ्रम  हे  और  उसे  स्पष्ट  करना  ही  सेवानिवृत्त  किया  जा  सकेगा  ।  यह  परिवर्तन

 उचित  संविधान के  अनुच्छेद  ३११  से  बचने के  लिए

 किया गया  हें  ।  पहले  तो  ऐसे  कर्मचारी को श्री  बेला यू धन  व
 सेवा  से  अलग  ही  किया  जाता  था  परन्तु  उसके

 क्करा-रक्षित--अनुसुचित  जातियां  इनमें

 पुलिस  भी  सम्मिलित  है  ?  स्थान  में  अब  थोड़ा  परिवर्तन  हो  है  और

 यह  उससे
 भी

 बुरा  परिवर्तन हू  ।
 श्री  नम्बियार  :

 मुख्य  बातें
 हमारी  प्रार्थना  यह  है  कि  जो  कमेंट्री

 तीन हैं  :  तो  लम्बे  काल  के  लिए

 अस्थायी  नौकरियां  नहीं  होनी  दूसरे
 कोई  अपराध  करता  है  उसके  विरुद्ध  सामान्य

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  अन्यथा  कोई  सेवाओं
 अध घं स्थायी  वर्ग  भी  नहीं  होना  चाहिए  और

 की  सुरक्षा  न  होगी  ।
 तीसरे  सेवाओं  को  उचित  संरक्षण  मिलना

 इस  नियम के  अन्तर्गत  कोई  ६००  के चाहिए  अर्थात्  किसी  को  किसी  प्रकार  से  तंग

 न
 किया  जाय

 ।
 जहां  तक  तंगीਂ का  सम्बन्ध  लगभग  कर्मचारी  हटाये  जा  चुके  है  ।  केवल में

 संकल्प
 प्रस्तुत  करने  वाले  ने  एक  विशेष

 ही  नहीं  कई  विरोधी  दलों  के  नेता

 रेलवे  मंत्री  से  इस  सम्बन्ध  में  मिले  थे  उन्होंने
 नियम  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  यह  रेलवे

 सेवा  से  सम्बन्धित  है  और  १९४९  में  बनाया
 २०  मामलों  पर  पुनर्विचार  भी  किया

 गया  था  |  यह  बिमान  नियम  गवर्नर

 जनरल के  समय  में  बनाया गया  था  जबकि  हमारे  संकल्प  के  पीछे  कोई  दलबन्दी

 भारत  शासन  १९३५  प्रवर्तित  की  भावना  नहीं  है  ।  कोई  भी  दल  क्यों  न  हो

 था
 |  किन्तु  हमारे  नये  संविधान  के  लागू  होने

 हमारी  सेवायें  तो  सुरक्षित  रहनी  चाहियें  ।

 के  यह  नियम  ठीक  नहीं  प्रतीत  होता  ।  अन्यथा  सरकारों  के  के  साथ  साथ

 कर्मचारियों  को  हानि  होती  जायेगी  ।  और
 मेरी  प्रार्थना  यह  है  कि  संविधान  बन  जाने  के

 ध  इस  नियम  का
 परिवर्तन  होना  ही  इसी  भांवना  को  लेकर  हमने  यह  संकल्प

 चाहिए  ।  आप  यह  तो  कह  सकते  ह  कि  किसी  प्रस्तुत  किया  है  ।

 न्यायालय  ने  इस  नियम  को  शून्य  घोषित  नहीं  हमारी  प्रार्थना  यह  है  किਂ  ऐसे  तमाम

 किया है
 ।  इस  नियम  में  लिखा है  कि  यदि  मामलों  की  जांच  होनी  चाहिये  ।  चाहे  कोई



 RvR  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सुरक्षित  बनने  के  ३५०

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 न्यायाधिकरण  नियुक्त  जाये  अथवा  अब  अवस्था  भिन्न  है  ।  कांग्रेस  दल  यह

 कोई  avatar  इन  मामलों  की  पड़ताल  भली  भांति  जानता  है  कि  साम्यवादी  दल

 करे--फिर  यदि  उसकी  राय  में  उन  पर  की  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहा  हैं  ।  इस  दल  का

 गई  कार्यवाही  सिद्ध  हो  जाय  तो  उन्हें  किसी  भी  विध्वंसात्मक  कार्यवाही  से  किसी

 दोबारा  नौकरी  दी  जाय  अन्यथा  नहीं  ।  इस  प्रकार  परोश  अथवा  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध

 नियम  द्वारा  अधिक  क्षति  तो  रेलवे  कर्मचारियों  नहीं  है  उन्हें  अब  इस  भ्रम  में  नहीं  रहना

 की  हुई  है  ।  चाहिये--में  नहों  समझता  कि  इस  बात  का

 क्या  अर्थ  हैं  कि  कोई  भी  outa  जिसकाਂ

 मद्रास  में  लगभग  १००  रेलवे  कर्मचारी
 कम्युनिस्टों  से  किसी  प्रकार  का  सम्बन्ध  होगा

 इसी  प्रकार  नौकरियों  से  अलग  कर  दिये  गये
 नौकरी  से  निकाल  दिया  जायेगा  i  ऐसा  क्यों

 ar  सार्वजनिक  सुरक्षा  अधिनियम  के
 है  ?  हमें  सरकारी  कर्मचारियों  के  स्तर  को

 अन्तर्गत  निरुद्ध  किया  गया  परन्तु  जब  वे
 इतना  नीचा  नहीं  समझना  चाहिए  कि  वे

 निर्दोष  मान  कर  मुक्त  कर  दिये  गये  तो  भी  सरकार  के  गुप्त  भेदों  को  कम्युनिस्टों  को

 रेलवे ने  उन्हें  सेवाओं से  अलंग  कर  दिया
 ।  बतला  देते  हैं  ।  में  अनुरोध  करूंगा  कि  जिन

 वे  लोग  कोई  नेता  नहीं  वे  तो  केवल  छोटे
 मामों  को  हम  लोगों  ने  रेलवे  मंत्री  तथा

 मोटे  श्रमिक  और  फिटर  आदि  थे  ।  अन्य  मंत्रालयों  के  सामने  पेदा  किया  उन  पर

 इसी  प्रकार  से  कई  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 सहानुभूति  पुर्वक  विचार  किया  जाय  और

 उन  लोगों  को  इसਂ  बेकारी  के  समय  में
 न्यायालयों  में  अभियोग  लगाये  ्  शप vg

 से-कम  फिर  से  नौकरियां  दी  जाय॑  ।
 न्यायालयों  में  दोष  सिद्धि  न  होने  पर  भी

 उन्हें
 इसी

 सुरक्षा  नियम  के  अन्तर्गत
 सेवाओं

 से
 श्री  ७. च्े कदावयगार  :  श्री  गोपालन  और  श्री

 अलंग कर  दिया  |  नम्बियार  के  वक्तव्य  हमारी  समझ  में  नहीं

 आधे  कि  उन्होंने  tar  बिसोवा  सभी  बातें

 मद्रास  का  एक  और  उदाहरण  भी  लीजिए  अपने  दिमाग  से  निकाल  दी  हें  ।  में  कम्युनिस्टों

 वहां  पर  दंड  विधि  अधिनियम  द्वारा  किये  गये  अनेक  तोड़फोड़  और  उत्पात

 लागू  था  |  और  उसके  अंतगर्त  कई  लोगों  को
 के  कामों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता

 दण्ड  दिया  गया  |  परन्तु  जब  उच्चतम न्यायालय  पर  उनके  गैर  तरीके  बड़े  संदेह जनक  होते  हैं  ।

 ने  उस  अधिनियम  को  शून्य  घोषित  कर
 में  अपनी  सरकार  द्वारा  अपने  कामना  रियों

 फिर  उन  भाग्यहीन  कर्मचारियों  को
 के  प्रति  किये  गये  दुर्व्यवहार  की  we  निन्दा

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  रक्षण  के  नियमों  में  जकड़
 करता  हूं  |  एक  समाजवादी  सिद्धान्तों  पर  बने

 लिया  गया  ।  यदि  कोई  श्रमिक  संघ

 वादियों के  नेतृत्व  में  चलता  हो  तो  उसे
 राज्य  में  निम्न  श्रेणी  के  सरकारी  कर्मचारियों

 के  कल्याण  का  हमें  ध्यान  रखना  चाहिए  ।
 वादी  नियंत्रित  कहा  जाने  गा  है  और  उसके

 सदस्यों  के  विरुद्ध  कार्यवाहियां  करके  उन्हें

 अभी  हाल  में  ही  बंगलौर  रेलवे  स्टेशन  के

 मालगोदाम  के  कई  सौ  कर्मचारियों  को

 सेवाओं  से  अलग  कर  दिया  जाता  है  ।  १९४९
 अकारण  ही  पदच्युत  कर  दिया  गया  हे  और

 में  तो  जोभी  कोई  किसी  प्रकार  का  अधिकार
 वहां  बड़ा  आन्दोलन  चल  रहा है  ।

 मांगता  उसे  तुरन्त  ही  साम्यवादी  घोषित

 कर  इन  नियमों  के  अंतगर्त  पकड़  लिया  में  श्री  नम्बियार  के  सुझावों  ar  aga

 जाता  और  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  ।  सम्मान  करता  यदि  वे  एक  उचित  संकल्प



 रेप १  सरकारी  कमंचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को
 सुरक्षित  बनाने  के

 ३५२

 सम्बन्ध म  सकल्प

 में  रखे  गये  बाहर  से  तो  ऐसा  मालूम  वह  केवल  अपने  /  विभाग  प्रमुख  के  सामने

 होता  ह  कि  यह  संकल्प  हज़ारों  सरकारी  हाज़िर हो  सकते  इस  साधारण से  अन्तर

 कमेंचारियों  के  हितों  का  पोषक  है  पर  अन्त  में  के  किसी  भी  कर्मचारी के  विरुद्ध

 रेलवे  सेवा  नियमों  के  उन्मूलन  या  भंग  करने  लगाये  गये  आरोपों के  विरुद्ध  उसे  उचित

 की
 मांग

 की  गई  जो  दारा रत से  भरी  हुई  अभ्यावेदन  भेजने  और  सुनवाई का  अवसर

 हू  और  इससे  हमारी  सरकार  का  सारा  देने  का  अधिकार  सुरक्षित  रखा  गया ਂहै  ।  एक

 सन  भी  ठप्प  हो  सकता  हे  ।  में  इसके  समधन  प्रकार
 से  यह  संशोधित  नियम  पुराने  नियमों

 में  हूं  कि  अर्ध स्थायी  कर्मचारियों  की  से  विकसित  है
 |

 पहले  जब  वे  छुट्टी  पर  पतले

 श्रेणी  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  ।  एक  या  जाते  और  एक  बार  छुट्टी  समाप्त  हो  जाने

 दो  वर्ष  बाद  सभी  कर्मचारियों  को  स्थायी  कर  यदि  उनके  सम्बन्ध में  शीघ्र ही  कुछ

 निर्णय  नहों  किया  जाता  ती  उन्हें  हानि
 दिया  जाय

 ।
 पर  संकल्प  का  अन्तिम  भाग  बहुत

 हानिकारक  हू  ।  यदि  रेलवे  सेवाਂ  नियमों  का  उठानी  पड़ती  जबकि  अब  उन्हें  केवल

 कार्य  से  पृथक्  कर  दिया  जाता  यदि  वे  चाहें संशोधन  ही  उनका  seer  था  तो  वे  इन

 नियमों  के  संशोधन  की  मांग  करते  न  कि  इनके
 तो  छुट्टी  भी  ले  सकते  और  जब  TH  उनके

 उन्मूलन  की  |  में  इस  संकल्प  का  विरोध
 मामले  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हो  उन्हें

 े

 करता हूं  ।
 उस  काय  पुथल  अवधि  में  हानिਂ  नहीं  उठानी

 पड़ती  ह  जेसा  कि  पहले  हानि  उठानी  पड़ती
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 थी  ।  यह  धारणा  कि  संशोधित  नियमों  ने
 :  में  अधिक  समय  नहीं  जहाँ

 तकਂ  रेलवे  सेवा  सुरक्षा
 का  नता  पैदा  कर  दी  सही  नहीं  है  ।

 उसके  बाद  पाकला  के  पुल  उपनिरीक्षक नियमों  के  खण्डन  का  सम्बन्ध  सभा  को

 स्मरण  होगा  कि  गतवर्ष  अप्रैल  में  श्री  के  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  मामले  की  बात

 यार ने  एक  संकल्प  रखा  था  जिस  पर  कही  गयी  |  उसके  मामले  में  १९४९  के

 विवाद  हुआ  था  और  वह  अस्वीकृत  मौलिक  नियमों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  गयी

 वहीं  संकल्प  दूसरे  रूप  में  रखा  गया  है  |  थी  ।  अपने  उत्तर  में  उसने  सुनवाई  की  मांगਂ

 की  ।  सुनवाई की  आज्ञा  दिये  जाने के  पूर्व
 में  कुछ  मामलों  को  स्पष्ट  करना  चाहता  संशोधित  निधम  जारी  हो  गये  ।  अतः  उसे  एक

 हूं  |  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  श्री  गोपालन  की
 नयी  सुचना दी  गयी  ।  उस  सुचना का  उत्तर

 यह  धारणा  हैकि  संशोधित  नियमों  के  अनुसार  देन ेके  बजाय  उनਂ  सज्जन ने  मद्रास
 पहले  के  नियमों  की  अपेक्षा,उन  लोगों  को  कमਂ

 न्यायालय में  एक  लेख  आवेदन  पत्र  दे

 सुविधायें  मिलेंगी  जिनके  विरुद्ध  कार्यवाही  और  उच्च न्यायालय  ने  उस  करमचारी  |
 के

 की  जायेगी  ।  उनको  वही  विशेषाधिकार  प्राप्त
 अत विरुद्ध  कार्यवाहियों  को  रोक  दिया  |

 हैं  |
 उन्हें  एक  मान प्रपत्र  पर  सुचना दी  जाती

 मामला  वहीं  रुका  हुआ है  |
 है  और  उन्हें  उसका  उत्तर  देने  की  अनुमति

 दी  जाती है  और  उस  पर  सलाहकारों की  एक
 श्री  नम्बियार  ने  यह  समझाने  की  बहुत

 कोशिश  की  कि  इस  संकल्प  का  कोई  भी समिति  विचार  करती  जेल  अन्तर  केवल  इतना

 हं  कि  पहले  नियमों  के  अधीन  वे  इस  समिति  राजनैतिक  उद्देश्य  या  विद्वेष  नहीं  ह  और  कोई

 के  सामने  खुद भी  हाज़िर  हो  सकते  थे  पर  भी  उसको  इस  दृष्टिकोण  से  नਂ  देखे  ।  उन्होंने

 भव  वह  अधिकार  लौटा  दिया  गया  है  और  स्वयं  बताया  कि  उनके  अभिवेदन  पर  मंत्री



 ३५३  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सुरक्षित  बनाने  के  Ruy

 सम्बन्ध में  संकल्प

 द्वारा  कुछ  कार्यवाहियां  की  गयी  थीं  ।  छंटनी  बन्द  कर  दी  गयी ।  छंटनी  में  आप

 इससे  उन्हें  सन्तुष्ट  हो  जाना  चाहिए  कि  जहां  कुछ  लोग  ४१०  रुपये  तक  वेतन  पाते  थे  ।

 तक  हम  लोगों  का  सम्बन्ध  हमਂ  उसे  किसी  निस्सन्देह  उनको  किसी  नਂ  किसी  अवस्था  में

 राजनैतिक  विद्वेष  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखते  ।  कहीं  न  कहीं  खपाने  का  प्रयत्न  सरकार  कर  रही

 निश्चित  सर्वाधिक  संख्या  में  श्रमिकों  को  ७  वर्ष  अस्थायी  रह  छंटनी  में  निका
 जे

 नौकरी  देने  वाला  के  स्थायित्व  जाने  के  बाद  वह  पुनः  अस्थायी  रूप  में  रखा

 को  सुरक्षित  करने  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  की  जायेगा  और  पहले  से  आधा  वेतन

 इस  प्रारम्भिक  सावधानी  को  अवध्य  स्वीकार  यह  सब  नौकरियों  की  असुरक्षित  प्रकृति  का

 करेगा  |  यह  पर  आवश्यक है  ।  जब  आप  प्रभाव हैं
 ।

 उन  लोगों  की  संख्या  देखेंगे  जिनके  विरुद्ध
 आजकल  सरकारी  अधिकारी  और

 कार्यवाही  की  गयी  है  तो  आप  को  विदित  हो
 चारियों  को  एक  और  प्रकार  की  कठिनाई  FT

 जाएग  1
 कि  सम्पूर्ण  १०  लाख  लोगों  में  से  केवल

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  यदि  किसी

 बहुत  थोड़े  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी
 चारी  के  विरुद्ध  घोषा  या

 हैं  ।  और  उन  थोड़े  लोगों  में  अभी  हाल  में
 छल  सम्बन्धी  कोई  आरोप  लगाया  जाता  ती

 पुनरीक्षण  करने  के  २२  लोगों  को  फिर
 उस  कर्मचारी  के  विरुद्ध  सरकार  या  तो

 से  काम  पर  लगा  दिया  गया  है  ।  अतः  इससे

 wae  होगा  कि  सरकार  की  इच्छा  इन  नियमों
 aa  कार्यवाही  करती  थी  या  उसके  विरुद्ध

 न्यायालय  में  मुकदमा  चलाती  थी  ।  पर  दोनों
 की  किसी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  रुखाई  से  प्रयोग

 काम  नहीं  करती  थी  ।  और  आजकल  यह  होता
 करने  की  नहीं  है  ।  यह  केवल  एक  सुरक्षित

 है  कि  यदि  वह  न्यायालय  से  निर्दोष  छूट  जाता
 अधिकार है

 ।  यह  इस  देश  में  परिवहनਂ  के

 है  तो  विभागोय  कार्यवाही  को  जाती  है  ।

 चित  संचालन  और  राज्य  के  स्थायित्व  के

 पहले  ऐसा  नहीं  होता  था  ।  में  समझता  हूं  कि

 संरक्षण  के  लिए  है  ।
 इस  प्रवृत्ति  को  नष्ट  कर  देना  चाहिए  |  दिल्लो

 मुझे  और  कुछ  नहीं  करना  है  ।  में  सोचता  विशेष  पुलिस  कर्मचारी  यह  कह  कर  कि  उनके

 हूं  कि  इससे  माननीय  सदस्य  सन्तुष्ट  हो  पासਂ  उस  कर्मचारी  के  आचरण  के  विरुद्ध

 जायेंगे  |
 कुछ  सुचना  आई  उस  कमेंट्री  को  काय  से

 श्री  आर०  के०  चौधरी  :  में  सरकार  का  पृथक्  देते  हूं  ।  कभी  कभी  अपनी  जांच

 की  सुविधा  के  लिए  इनਂ  कर्मचारियों  का
 ध्यान  कुछ  ऐसे  मामलों  की  ओर  आकर्षित

 करूंगा  जिससे  वर्तमान  सरकारी  नौकरियों  की  स्थान-परिवर्तनਂ  भी  करा  देते  हें  ।  यद्यपि

 अधिकांश  ऐसे  मामलों  में  कर्मचारी  लोगਂ
 असुरक्षित  प्रकृति  का  भास  होता  है  ।

 में  अपने  प्रान्त  आसाम  की  बात
 छूट  गये  हैं  पर  उनको  दोहरी  परेशानी  और

 कठिनाई  उठानी  पड़ती  है  ।  क्या  इससे  असन्तोष

 ।  ७  वर्ष  पुर्व  चुनाव  बोले  ने  आकाशवाणी
 और  नौकरियों  की  असुरक्षा  को  भावना

 के  कुछ  कर्मचारियों  को  चुना  ।  ७  वर्ष  बाद
 नहीं  पैदा  होती  ?

 छंटनी  का  प्रीत  उठा  ।  a  सभी  अस्थायी

 आधार  पर  नियुक्त  किये  गये  थे  और  उनਂ  सबों  तीसरा  विषय  जिस  पर  में  सरकार  का

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हुं  वह  हैं  कि को  सात  वर्षों  तक  अस्थायी  रखा  गया  |

 विभाग  ने  इनकी  रक्षा  के  लिए  हस्तक्षेप  किया  विस्थापित  सरकारी  कर्मचारियों  की  दशा

 और २२  व्यक्तियों  की  छंटनी  हो  जाने  के  बाद  दयनीय  ।  उनमें  से
 कुछ  अपनी  सरकारों  में



 ३५५  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सुरक्षित बनाने  के  KE

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 आर०  के ०  चौधरी |]

 अच्छा  अच्छे  वेतनों  वाले  पदों  पर  थे  अब  यहां  तथा  अद्ध-स्थायी  कर्मचारियों  की  विभिन्न

 उन्हें  उसका  चौथाई  या  उससे  भी  कमਂ  वेतन  श्रेणियों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।  दुसरे

 सभी  सरकारी  कर्मचारियों  का  वर्गीकरण मिलता  हूं  |  उनके  अवकाशग्रहण  करने  का

 समय  भी  निकट  आ  गया है  ;  उनको  इस  समय  स्थायी  हो  ।  तीसरे  रेलवे  सेवा

 जो  वेतन  मिलता  है  उसका  आधा  भी  अलक़ादा  सुरक्षा  नियमों  का  निरसन  होना

 चाहिए  । ग्रहण  के  बाद  नहीं  मिलेगा  ।

 लड़ाई  के  समय  में  लोगों  की  खूब  भर्ती  आप  देखेंगे  कि  जहां  तंक  इन  व्यक्तियों

 की  सेवा-सुरक्षा  की  गारंटी  का  सम्बन्ध हुई  ।  उसके  बाद  छंटनी  हुई  ।  उस  समय

 भी  नौकरियों  की  असुरक्षा  का  प्रदान  लोगों  के  उनके  बताये  गये  उपचार  सही  उपचार  नहीं

 सम्मुख  था  ।  अब  जब  यहां  सरकारी  नौकरियों  इसलिए  में  अपको  यह  बताऊं  कि  पिछले

 में  जो  महिलायें  हें  वह  जब  बूढ़ी  हो  जाती  हैं  आठ  अथवा  नौ-वर्षों  से  सरकार  इस

 वीं  कार्य  से  पुथल  कर  दी  जाती  हूं  ।  वृद्धावस्था  समस्या  को  किस  प्रकार  हल  कर  रही  है  ।

 में  उनकी  अपनी  नौकरियों  की  कोई  भी  इससे  तो  आप  सहमत  होंगे  ही  कि  द्वितीय

 सुरक्षा  नहीं  है  ।  महायुद्ध  के  फलस्वरूप  सरकार  की

 वालियां  विभिन्न  क्षेत्रों  में  काफ़ी  बढ़  गई
 श्री  दातार

 :
 जहां  तक  इसਂ  संकल्प का

 सम्बन्ध  है  इसका  कुछ  ART  एक  दूसरे  ही  रूप
 और  इसके  लिए  सरकार  को  बहुत  से  अस्थायी

 विभाग  खोलने  पड़े  तथा  अन्य  विभागों  में  भी
 में  १९५३  में  सभी  में  प्रस्तुत  किया  गया  था

 सरकार  को  अस्थायी  तौर  पर  बहुत  से
 भौर  वह  रद  भी  कर  दिया  गया  था  |  अब  यह

 सकल्प  एक  fea  रूप  में  जिसका  केवल
 चोरियों  की  भर्ती  करनी  पड़ी  ।  जब  तंक  युद्ध

 रहा  तब  तंक  इनਂ  व्यक्तियों  का  सेवा  में  रहना twa  मन्त्रालय  से  ही  सम्बन्ध  नहीं  है  अपितु

 अन्य  सभी  मंत्रालयों  से  समष्टि  रूपਂ  में  सम्बन्ध
 स्वाभाविक  था  |  युद्धकाल  में  यह  कहना  AST

 कठिन  था  कि  कौन  कौन  विभाग  स्पा  परे
 Q?  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  इसलिए

 पर  रहेंगे  तथा  इन  कर्मचारियों  OTe
 अध  यह  बताना  आवश्यक  हो  गया

 हू  कि

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  सुरक्षित
 व्यक्तियों  को  स्थायी  बनाया  जायगा  |  इसलिए

 युद्धकाल  में  यह  समस्या  हल  नहों  को  जा
 रखने  के  लिए  सरकार  ने  यथा  सम्भव

 संकट  ।  युद्ध  के  समाप्त  होते  ही  सरकार  ने  इस बसा  क्या  कार्यवाही  की  है  ।
 प्रदान  को  हाथ  में  लिया  और  यह  मालम  करने

 इस  प्रयोजन  के  लिए  में  यह  बताना  काਂ  प्रयत्न  किया  कि  सरकारी  काम  at  चलाने

 कि  युद्धकाल  में  अस्थायी  सरकारी  के  लिए  असैनिक  विभागों  में  कितने  कर्म चा  रियों

 कर्मचारियों  की  संख्या  किस  प्रकार  की  आवश्यकता हैं  ।  आप  देखेंगे  कि  उस  समय

 धारण  रूप  से  बढ़  गई  थी  और  ऐसे  तमंचा  रियों  अस्थायी  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  का

 जिनकी  सेवाएं  विल्कुल  ही  आवश्यक  नहीं  प्रदान  सरकार
 को  हाथ

 में  लेना  क्योंकि

 सरकार  को  छंटनी  करनी  पड़ी  ।  इस  विभिन्न  मंत्रालयों  में  सरकारी  काम

 संकल्प  के  प्रस्तावक  चाहते  हें  कि  सेवाओं  की  चलाने  के  लिए  जितने  व्यक्तियों  की  आवश्यकता

 थी  उनकी  अपेक्षा  अधिक  इनਂ  अस्थायी सुरक्षा  की  गारंटी  विशेष  प्रकार  से  अपर

 इसके  fou  उन्होंने  अपने  संकल्प  में  की  संख्या  बहुत  कुछ  अधिक  थी  ।  इसलिए

 तरीके
 बताये  हैं  ।  एक  तो  यह  है  कि  अस्थायी  सेवाओं  के

 न
 का

 प्रत  में  लेने  से



 सरकारी  कर्मचारियों  की AC)  १९  नवम्बर  १९५४
 सेवा  को  सुरक्षित

 बनाने के  ३५८

 सम्बन्ध में  संकल्प

 qt  अस्थायी  कमंचारियों  की  काफ़ी  संख्या  हो  तो  feat  भी  सरकार  के  लिए  उन्हें  स्थायी

 में  छंटनी  करनी  पड़ी  क्योंकि  यदि  उन्हें  नौकरी  बनाना  अयथा  उनकी  पुष्टि  करना  बिल्कुल

 में  रखा  जाता  तो  सरकार  को  उन्हें  आजी
 विकी

 असम्भव  ह  क्योंकि  यह  काय  सरकार  की

 देनी  पड़ती  और  राष्ट्र  को  इस  पर  बहुत  क्षमता  से  बाहर  |  इसलिए  आप  यह  अच्छी

 अधिक  व्यय  करना  पड़ता  सरकार  को  तरह  समझ  सकें  कि  युद्धकाल  में  युद्ध  की

 धरी  संख्या  में  अस्थायी  सरकारी  तमंचा  रियों  आवश्यकता  को  दृष्टि  तथा  agate

 की  छंटनी  करनी  धड़ी  |  बाद  की  उन  स्थितियों  को  दृष्टि  में  रख  कर

 के  मामले  में  सरकार  के  सामन
 अस्थायी  प्रकृति  के  कुछ  ऐसे  विभाग  खोले

 दो  समस्याएं  थीं  |  पहली  समस्या  तो  यह  थी
 श्रमिकों  ध्यान  होगा  कि  grate

 कि
 तत्कालीन सरकार

 की  आवश्यकता  को
 बहुत  से  अन्य  प्रकार  के  जेसे  रसद

 विभाग  आदि  उस  समय  खोले  गये  थे  ।  अब
 अपेक्षा  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 समय  ऐसा  आता  ह  जबकि  इन  विभागों  को
 थी  |  दूसरे  युद्ध  काल  युद्ध  की  अवदइ्यकता

 बन्द  करना  होगा  |  इसलिए  सरकारी
 को  ध्यान  में  रख  कर  ऐसे  व्यक्तियों  की  भर्ती

 चोरियों  के  अब  कुछ  ऐसे  विभाग  हें  जो  अस्थायी
 कर  ली  गई  थी  जो  अपने  स्थान  के  लिए  योग्य

 हूं  जिन्हें  अब  बन्द  करना  कुछ
 भी  नहीं  थे  ।  इन  दोनों  बातों  प'र  विचार

 कर्मचारी  हूं  जिन्हें  अब  करना  होगा  ।
 किया  गया  और  सरकार  ने  छंटनी  बारे  में

 इस  सभा  में  कई  बार  इसਂ  बात  पर  जोर  दिया
 आदेश  जारी  कर  दिये  |  छंटनी  के  लिए  उन्होंने

 गया  हूं  कि  बचत  की  जाय  ।  आवश्यकता  से

 कुछ
 शर्तें  बना  दीं  जिनके  आधार  पर  छंटनी

 अधिक  इन  कर्मचारियों  को  नौकरी  में  रखने

 होगी  जैसे  जो  अपने  अपने  स्थानों  पर  बने
 से  बचत  हो  सकती  |  इसलिए  हमें  यह

 रहने  की  योग्यता  नहीं  रखते  जिनके  पास
 ध्यानਂ  में  रखता  होगा  कि  अंब  केवल  उतन

 दिक्षा  सम्बन्धी  अथवा  अन्य  प्रकार  की
 ही  क्यारियों  को  रोका  जायेगा  जिनकी

 योग्यता  नहीं  अथवा  सरकारी  कर्मचारी
 आवश्यकता  ह  तथा  सरकारी  काम  करने  के

 होते  हुए  भी  निर्धारित  समय  में  जिन्होंने
 लिए  जिनकी  ज़रूरत  है  ।

 योग्यता  पुरी  नहीं  उन्हें  नौकरी  से  पहले

 अलग  किया  जायगा  |  इस  नियम  का  पालन  छंटनी  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  सरकार  ने

 करने  के  लिए  कुछ  अपवाद  करने  और  एक  यह  शर्त  लगा  दी  ह  कि  सरकारी  नौकरी  में

 विस्थापित  कर्मचारियों  के  प्रति  सहानुभूति  रहते  हुए  यदि  कोई  व्यक्ति  निर्धारित  समय  में

 तथा  सुरक्षा  देने  के  लिए  सरकार  काफ़ी  अपने  पद  के  लिए  वांछित  योग्यता  प्राप्त  कर

 सावधान  थी  और  इसलिए  कुछ  नियमਂ  बनाये  लेता  हूं  तो  उसकी  छटनी  तुरन्त  ही  नहीं  की

 गये  और  sat  नियमों  को  यथासम्भव  जायंगी  |  इसलिए  ऐसी  श्रेणियां  बना  दी  गईं

 frag  किया  जा  रहा  ह  ।  यह  तो  हुआ  उन  जिनके  अनसार  पहले  वे  व्यक्ति  अलगਂ  किये

 कर्मचारियों  के  बारे  में  जो  आवश्यकता  से  जायेंगे  जिन्हें  कि  अलगਂ  करना  हूं  तथा  उन

 अधिक  थे  अथवा  दिक्षा  अथवा  प्रशासनिक  व्यक्तियों  को  जिनके  बारे  में  विचार  किया

 दृष्टिकोण  से  अयोग्य  थे  |  जाना  सब  के  बाद  अलगਂ  किया  जायगा  |

 में  आपको  यह  भी  बता  देना  चाहता  हं  कि

 आप  देखेंगे  कि  इसलिए  इनਂ  व्यक्तियों  की  इस  प्रकार  के  अस्थायी  कर्मचारियों  के  साथ

 अस्थायी  सेवाओं  के  बारे  में  कुछ  set  हो  सका  हमारी  पुरी  सहानुभूति  यहां  तक  कि

 कौर  जब  gq  व्यि  T  को  संख्या लाखों  में  को  अलग  कर  देने  के  बाद  भी  हमने  यह  नियम



 ३६० ३५९  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा को  सुरक्षित  बनाने
 के

 सम्बन्ध म  संकल्प

 बनाया  है  कि  सरकारी  नौकरी  के  लिए  छंटनी
 पुष्टि  की  चाहिए

 ।
 इस  प्रकार  आप

 किये  गये  कर्मचारियों  को  प्नभेर्ती  के  मामलों  देखेंगे  कि  सरकार  के  सभी  मन्त्रालय  सेवाओं

 उच्च  स्तरीय  प्राथमिकता  दी  जायगी
 को  सुरक्षा  देने  के  लिए  यथा  सम्भव  प्रयत्न

 नये  साधन  तलाशਂ  fer  जा  रह ेहं  ।  कर  रहे ह  ।

 यों  तो  जब  कभी  नय  साधन  खोले  गये
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  fe  weet

 छंटनी  किये  गये  व्यक्तियों  को  नौकरी  दी  गई
 प्रदान  करने  वाले  खड  al  कुछ  मित्र  नहीं

 ।  ऐसी  स्थिति  में  आप  इसਂ  बात  से  core
 समझ  सके  हें

 ।
 जब  सरकार  यह  पता  चला

 सहमत  होंगे  किः  सेब  को  तुरन्त  ही  स्थायी

 नौकरों  देना  सरकार  के  लिए  असम्भव  है  ।

 कि  बहुत  से  ऐसे  व्यक्ति हैं
 जिनकी  सरकारी

 सेवाओं  में  इसलिए  पुष्टि  नहीं  हो  सकी  हैं
 क्योंकि  स्थायी  नौकरी  देने  का  अभिप्राय  यह  क्योंकि  स्थायी  श्रेणियों  में  कदे  स्थान  रिक्त

 हे  कि  सरकार  के  ऊपर  बहुत  से  उत्तरदायित्व
 नहीं  था  और  कुछ  व्यक्ति  ऐसे  भी  थे  जो

 आ  जाते  ह  एवं  आगामी  वर्षों  के  लिए  वित्त  से
 कारी  सेवा  में  पिछले  ६,  ८  अन्यथा

 सम्बन्धित  कुछ  बचन  भी  देने  पड़ते  और
 अधिक  वर्षों  कार्य  कर  रहे  G  थे  तो

 यहीं  कारण  हं  कि  काफ़  संख्या  में  अस्थायी
 सरकार  ने  एक  नथा  नियम  बनाया  कि

 कमेंचारी  हें  ।
 वे  भी  इतने  ही  स्थायी  समझे  जाएंगे  जितन

 इनਂ  सब  बातों  के  अतिरिक्त  हमारा  वे  स्थायी  समझे  जा  रहे  है
 ।

 तीन  वर्ष  से

 अपना  संविधान  भी  है  ।  संविधान  से  पहले  भी  अधिक  की  सेवा  वाले  व्यक्तियों  को  अद्ध

 सरकार  के  सामने  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  स्थायी  नौकरी  के  प्रमाणपत्र  जारी  कर  दिये

 सभी  प्रकार  की  सेवाओं  के  पुर्नगठन  की
 जहां  तक  कि  केन्द्रीय  सेवा

 समस्या  थी  ।  इस  सरकार  ने  केन्द्रीय  नियमों  का  सम्बन्ध  हू
 उसका  नियम

 लय  की  केन्द्रीय  सचिवालय  के  क्लर्को  संख्या  ३  का  पहिला  वाक्य  बहुत
 ही

 स्पष्ट  हू
 |

 की  सेवाओं  केन्द्रीय  सचिवालय  के  लटीनो
 एक  सरकारी  कम  चारी  जिसने  लगातार  तीन

 ग्राहकों
 )  की  सेवाओं  का  वर्ष  से  अधिक  सरकारी  सेवा  की  हो  उसे

 गठन  किया  ह  और  बहुत  से  व्यक्तियों  स्थायी  कर्मचारी  समझा  जायगा  |  दूसरे  नियम

 जिन्हें  कि  स्थायी  बनाने  की  आवश्यकता  थी
 में  लिखा हैँ  :

 स्थायी  बना  दिया  गया  हैं  |
 बद्ध  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  किये  जाने

 कुछ  स्थितियों  में  विभिन्न  मंत्रालयों  चाले  व्यक्ति  की  उम्  काय  तथा

 जिनमें  वित्त  मंत्रालय  भी  सम्मिलित  है  चरित्र  आदि  के  सम्बन्ध  fe  नीति

 नियम  बनाये  हूं  कि  ८०  प्रतिशत  अस्थायी  प्राधिकारी  सन्तुष्ट  हो  कर  नियुक्ति  की  घोषणा

 1.0
 पदों  को  स्थायी  बनाने  की  सम्भावना  करता  हू

 उन  पदों  पर  काम  करने  वाले  तमंचा
 इसलिये  उसके  कार्य  के  बारे  में  भी  विचार

 रियों  को  थलीय  ही  स्थायी  बना  दिया  जाना
 किया  जायगा  !  सरकारी  क्यारियों  की  बहुत

 चाहिए ।  बड़ी  संख्या  ऐसी  हूं  जो  विस्थापित  सरकारो

 रक्षा  विभाग  ने  अभी  एक  आदेशਂ  द्वारा  कमेंचारी  हें  ।  इन  के  लिए  परिस्थितियों  को

 निर्देश  दिया  कि  vo  प्रतिदिन  अस्थायी  ध्यान में  रखते  हुए  कुछ  अपवाद  रखें  गये  हू

 कर्मचारियों  की  सेवाओं  की  तुरन्त  ही  ait  इन  अस्थायी  सरकारी  कर्मचारियों  को



 ६१  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सरक्षित बनाने  के  २६

 सम्बन्ध म  सकल्प

 काफ़ी  संख्या  में  अद्ध-स्थायी  होने  के  श्री  दातार  :  यह  fears  मं  नहीं ह  ।

 जारी  किये  गये हैं  ।  इनको  लगभग  वे
 सभी  उन्होंने  कहा  कि  मंत्रियों  को  भी

 कुछ

 रियायतें दी  गई  हैं  ।  जो  कि  स्थायी  सरकारी  सुरक्षा  दी  जानी  चाहिये  |

 कर्मचारियों  मोदी  जाती  हैं  ।
 a

 श्री  त्यागो
 :

 वे  भी  अस्थायी  सेवा  में

 ह  ।
 सरकारी  सेवाओं  की  नियमित  श्रेणियों

 में  जहां  कब बहुत  से  at  तथा  सेवाओं  की  बहुत  एक  माननीय  सदस्य  :  उनका

 व्यवहार  सर्वथा  ठीक  रहता  हे  तो  वे  मंत्री
 हं  ।  औरਂ  उन  श्रेणियों  में  जहां  कि

 काफ़ी  संख्या  में  कर्मचारी काम  करते  बन  उन्हें  पर  से  हटा  दिया

 जायगा  ॥ सरकार  ने  उन  कमेंचारियों  की  पुष्टि  कर  दी

 है  जिनकी  कि  पुष्टि  तुरन्त
 ही  हो

 सकती  थी
 |  श्री  दातार  :  आपको  विदित  होगा

 इसके  ऑरिस  अस्थायी  कमंचारियों  के  कि  हमने  इन  निश्चित  उपायों  द्वारा  विभिन्न

 हित में
 सरकार  ने  ऐसे  व्यक्तियों  की  जिनहें  श्रेणियों  के  लोगों  को  सेवा  सुरक्षण  दिया है  ।

 की  स्थायी  बनाया  जायगा  एक  नथी  श्रेणी
 अन्त  में  यह  आपत्ति  उठाई  गई  थी  कि

 है  और  वह  श्रेणी  नियमित  अस्थायी
 जहां  तक  कुछ  लोगों  को  सरकारी  सेवा  से

 संस्थापन  के  नाम  से  पुकारी  जाती  हैं  ।  एक
 करने  का  सम्बन्ध  सरकार  स्वच्छन्द

 सूची  भी  dare  की  गई  ह  और  उस  सुची  नीति का  अधिकरण  कर  रही है  |  इस  सम्बन्ध
 बहुत  से  व्यक्तियों  के  नाम हूं  तथा  जब

 में  सुरक्षा  नियमों  को  ओर  बहुत  ही  विशेष

 श्र  जैसे  भो  कोई  स्थायी  पद  खाली  होंगे  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  ।  जहां  तक
 तो  उतने  ही  व्यक्तियों  के  नाम  नियमित

 संविधान  का  सम्बन्ध  हं  मानवीय  श्री  गोपालन

 अस्थायी  संस्थापन  में  से  काटकर  पुष्टि  किये
 तथा  अन्य  सदस्यों  ने  अनुच्छेद  ३११  पर

 जाने  वाले  व्यक्तियों  की  सुची  में  रख  दिये
 विश्वास  प्रकट  fara  ।  अवच्छेद  ३११  में

 जायेंगे  ।  इस  प्रकार  आप  देखेंगे  कि  सरकार

 सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  यथासम्भव
 यह  उल्लेख हूं  कि

 जो  व्यक्ति  संघ  की  अवनीत
 सुरक्षा  देने  के  लिए  सजग  हू  ।  सुरक्षा

 न  दे  सकने  पर  सरकार  परिस्थितियों  के
 सेवा  का  या  अखिल  भारतीय  सेवा

 का  या  राज्य की  safe  सेवा  का
 अनुसार  जेवी  भी  सुरक्षा  दी  जा  सकेगी

 सदस्य  अथवा  सब  के  या  राज्य
 सुरक्षा  देगी  ।  हमने  उन  सभी  व्यक्तियों

 के  अधीन  अ्रसेनिक  पद  को  धारण
 को  जिनको  कि  स्थायी  पदों  पर  हम  पुष्टि  कर

 करता  हू  वह अ्रपनी  नियुक्ति  करने
 संकते  पुष्टि  कर  दी  हू  ।  हमने  अद्ध॑-स्थायी

 बनाने  वाले  प्रमाणपत्र  भी  जारी  किये
 वाले  प्राधिकारी  से  निचले  किसी

 प्राधिकारी  पदच्युत  नहीं
 हमने  नियमित  अस्थायी  संस्थापन  की  सुची

 में  काफ़ी  व्यक्तियों  को  भी  स्थान  दिया
 किया  जायेगा  अथवा  पद  से

 पीपी
 हटाया  नहीं  जायेगा  |

 और  सेवा  से  हटाने  के  मामले

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 में  एक  विशिष्ट  प्रक्रिया  निर्धारित  होती  है  |

 मंत्रियों के  बारे  में  कया  हूँ  ?
 श्री  ०  कण  गोपालन  :  क्या  आपਂ

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्री  कृपया  उस  मामले  की  जांच  करेंग  जहां  विवाहों

 त्यागी ने  कहा ?  परन्तु  सेवक  को  पदच्युत  कर  दिया  गया  था  ?



 रेहे  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  M3ay
 टि  का  aror  बनाने  के  ३६४ कों

 सुरक्षित
 सम्बन्ध में  संकल्प

 दातार  :  में  उन  सारे  मामलों  की  अन्तिम  आदेशਂ  राष्ट्रपति  द्वारा  दिया

 wha जांच  करूंगा  जिनसे  भारत  सरकार का  सम्बन्ध  AIC  भारत  सरकार  द्वारा  तथा  सम्बद्ध

 ह्  प  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  अनुच्छेद  मंत्री  द्वारा

 २३११  के  परन्तुक  (7)  की  ओर  आकर्षित

 करता  जहां  यह  उल्लेख  है  कि  जहां  राष्ट्

 पति  या  राज्यपाल  या  जैसी  भी
 इस  विशे  संकल्प के  बारे  यह

 यक  नहीं
 स्थिति  सन्तुष्ट  हो  किः  उस  व्यक्ति  को

 fe  मं  इसका  विस्तारपूर्वक

 उल्लेख  क्योंकि  ऐसा  संकल्प  पाकर  ही
 एसा  अवसर  जिसका  उल्लेख  अनुच्छेद

 अस्वीकृतਂ  कर  दिया  गया  कृपया
 के  अग्र  भाग  में  किया  गया  राष्ट्र  की  सुरक्षा

 के  हित  में  नहीं  तो  वह  दिया  जाना
 आप  यह  समझेंगे  कि  कुछ

 ऐसी
 ert

 भारत  में  कुछ  tay  संस्था  ह हूं  जो  विध्वंस
 चाहिये  |  आप  देखेंगे  कि  संविधान  के

 की  कार्यवाही  कर
 रही ही  हैं  ak  ये  विध्वंस  की

 च्छद  ३११  के  उपबन्धों  के  अनुसार  सरकार

 नियम  बनाये  थे  और  आदेश  दिये  थे  ।
 कार्यवाहियां  EVN NOI CT AT AT:  गोपनीय  होती  में

 जानता  हूं  कि  कुछ  संस्थाओं  ने  गोपाल
 4

 भारत  सरकार  १९३५
 संकल्प  पारित  किये  a @  कि  उनका  अगला

 के  अधीन  नियम  बनाये  गये  और  संविधान

 के  वे  अद्यतन  कर  दिये  गये
 उद्देश्य  सेवाओं  में  प्रवेश  करना  होगा  |  यह  बात

 बहुत  ही  सावधानी  पुर्वक  समझने  योग्य

 रेलवे  मन्त्रालय  तथा  अन्य  सरकारी  और  भारत  को  सुरक्षा  के  हित म
 सरकार

 विभागों  के  बारे  सुरक्षा  का  आधार  को  इस  पर  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  |  यह  कोई

 लगभग  वही  है  |  रेलवे  क्यारियों  के  मामले  साधारण  या  सामान्य  कार्यवाही  नहीं  होगी

 एक  परामशंदाताओं  की  समिति  निहित  क्योंकि  उससे  राष्ट्र  की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध

 की  जाती  @y  और  दूसरे  मामले  में  सरकार
 g  |  यह  देखने  के  लिए  सरकार  को

 के  उच्च  पदाधिकारियों  की  एक  समिति  अत्यधिक  सावधान  रहना  होगा  कि  जो  भो

 PRU  की  जाती  हें  ।  क्लिप  चात  जांच  की  जाती
 किया  वह  राष्ट्र  के  हित  के  विरुद्ध  नਂ  हो  ।

 हू  ।  जांच  के  पूर्ण  होने  पर  जबकि  किसी  रेलवे  इसी  उद्देश्य  से  ही  राष्ट्र
 के  हित  को  सर्वाधिक

 कर्मचारी  को  सेवा  से  हटना  होता  ह  या  महत्व  दिया  गया  गैर  जहां  तकਂ  सेवा
 वाय  रूप  से  निवृत्ति  प्राप्त  करनी  होती  ह  या  के  सम्बन्ध  में  किमी  व  यक्ति  अधिकार  का

 भारत  सरकार  के  किसी  अन्य  कर्मचारी  को  प्रश्न  भारत  को  सुरक्षा  के  अनुकूल  प्रत्येक

 सेवा  से  हटाना  होता  तब  एक  ऐसी  प्रथा  सामान्य  कार्यवाही  पर  ध्यान  दिया  जाता  ।

 जिस॑  के  अनसार  स्वयं  आदेश  जारी  ;  वे  आरोप उनकी  सुनवाई  हो  चुकी है

 होने के  मामले  की  जांच  करता  है
 ।  यह  उन्हें  बता  दिये  गये  हैं  जो  sae  at nd | RE |  गए

 एकਂ  सुरक्षा  है  कि  आदेशਂ  छोटे  पदाधिकारियों
 यह  सुचना  केवल  कोई  मत  विशेष  रखने

 द्वारा  नहों  दिये  जाते  ।  के  कारण  नहीं  अपितु  कुछ  गोपनीय  काय

 सके  अतिरिक्त  इन  व्यक्तियों  के  वाहियों से  सम्बन्ध  रखने  के  कारण  दी  गई

 fac
 में

 एक  और  नई  पद्धति  रही हूँ  ।
 वह

 पद्धति  है  ।  कृपया  आप  इस  ओर  ध्यान  देंगे  कि  सरकारी

 कर्मचारी  को  किसी  भी  राजनीतिक  संस्था  से
 यह  है  कि  अन्य  विभागों  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 आदेशਂ  राष्ट्रपति  देगा  |  जब  कभी  इन  सम्बन्ध  रखने  की  अनुमति  adi  जब  वह

 नियमों  के  अ  गन  कोई  कार्यवाही  की  ऐसा  करता  द  तो  हम  सरकारी  आचरण



 ३६५  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९
 नवम्बर

 १९५४
 सेवा  को  सुरक्षित बनाने  के  ३६६

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 नियमों  के  अधीन  भी  उसके  विरुद्ध  विभागीय  हित  की  दृष्टि  से  भी  यथासम्भव  उत्सुकता

 कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।  से  जांच  की  जाती  है  और  केवल  उसके  पश्चात्

 ही  अन्तिम  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  जो  काय
 श्री  गिडवानी

 :  क्या  वह  कांग्रेस  के

 बना  सकता  है  ?
 वाही  की  जाती  है  वह  लगभग  साधारण  होती

 अर्थात्  जिसे  अप  भी  festa  समझ

 श्री  दातार  :  यह  नहीं  बना  सकते  हें  ।  उसे  तथा

 सकता  ।  यदि  वह  कांग्रेस  के  सदस्य  बनाता  हे  वह  सुविधायें  जिसका  उसे  स्वास्थ्य  के  कारण

 तो  वह  अपने  आप  को  राजनीतिक  संस्था
 निवृत्ति  पाने  पर  अधिकार  होता  प्राप्त

 से
 सम्बद्ध

 कर  देता है
 ।

 में  बता  चुका  हूं
 कि

 होती  है  ।  अप  देखेंगे  कि  इन  कारणों  से

 यदि  ऐसी  ॥ (२६  राजनीतिक  सरकार  इस  व्यक्ति  के  प्रति  अत्यन्त  सहायता
 संस्था  के  कार  सक्रिय  भाग  को  जाती  का  व्यवहार  करती  है  |

 तो  सामान्य  सम्भाव्य  विभागीय  कार्यवाही
 अन्त  में  विस्थापित  सरकारी  सेवकों

 की  जाती  है  ।  यदि  यह  आगे  बढ़ती है

 और  उसका  राजनीतिक  कार्य  साधारण  के  बारे  में  कुछ  कहुंगा  |  मुझे  डर  हैं  मेरे  मित्र

 तिकਂ  कायें
 _

 होकर  गोपनीय  ह
 का  यह  कहना  ठीक  नहीं  हे  कि  सिन्ध  तथा

 उत्तर-पश्चिम  सीमा प्रान्त  के  ५,०००  सरकारी
 होता  तो

 यह  राष्ट्र  क ेलिए  हानिकारक

 होती  है  जब  वह  कार्यवाही  सीमा  पार  कर
 सेवक  अब  भी  अस्थायी  हें  ।  फिर  में  अपने

 माननीय  मित्र  को  बचन  देता  हूं  कि  में  इस जाती  हे  और  सरकार  को  व्यक्ति  की  बुरी

 का  पण  विश्वास  हो  तो  देशਂ  के  हित
 मामले  की  जांच  करूंगा  ।  उनके  मामलों  पर

 अत्यधिक  तथा  अत्यन्त  सहानुभूति  से  विचार
 में  सरकार  को  परिस्थिति  के  अनुकूल

 वाही  करनी  होगी  |  सरकार  वह  व्यक्ति
 किया  जा  रहा  है  |  कुछ  मामलों  में  उन्हें

 पूवे  अविभाजित  सिंध  तथा  उत्तर-पच्चीस सेवा  से  हटाना  नहीं  अपितु  अनिवार्य  रूप  में

 सीमा प्रान्तों  की  सेवा  के  कारण  अधिकार  दिये
 करना  पड़ेगा  ।  दोनों  में  पर्याप्त  अन्तर

 है  ।  एक  व्यक्ति  कुछ  ऐसी  कार्यवाहियों  के  जाते  हैं  ।  अतः  प्रत्येक  सम्भाव्य  कां यें वाही

 सेवा  से  हटाया  जाता है  जिनमें  ने  तिक  की  जा  रही  है  और  सरकार  को  सभी  की

 दुष्टता  सन्निहित  होती  है  |  जहां  उसका  सेवा  आवश्यकताओं तथा  अन्य  समस्त  वर्गों  के

 प्रति  पूर्व  सहानुभूति  है  ।  इन  व्यक्तियों  के  हित से  हटाया  जाना  आवश्यक  हो  वहां  कुछ

 अपराध  हो  संकते  हें  |  में  अनेकों  नियमਂ  बनाये  गये  हे  ।  में  यह

 कहुंगा  कि  इन  व्यक्तियों  का  हित  सदैव  ही
 सभापति  महोदय  :  समय  समाप्त  हो

 गयी  |
 हमारे  ध्यान  में  रहता  है

 ।
 हम  से

 जो  भी

 सम्भव  होगा  वह  सदैव  ही  सहानुभूतिपूर्ण

 किया  जायेंगी  | थी  ति  उमय्या

 सूचित  :
 वह  मेरा  समय  ले  रहे  हैं  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव

 सभापति  महोदय
 :  में  देखूंगा  कि  अपको  सिन्धी  तथा  अन्य  विस्थापित  लोगों  में  भेदभाव

 संकल्प  प्रस्तुत  किया  जाता  मत  रखो  ।

 श्री  दातार  :  इन  समस्त  मामलों में  क 1... ह ॥  दातार  :  उन्होंने  सिन्ध  तथा

 शर कार को को  बहुत  संतोक  रहना  होगा  |  सरकार  पश्चिमी  सीमा  का  विशिष्ट  रूप  से  उल्लेख

 को  प्राप्त  सुची  सामग्री  की  व्यक्ति  के  किया था



 aU)  सरकारी  कर्मचारियों  की  १९  नवम्बर  १९५४  सेवा  को  सुरक्षित  बनाने के  ३६८

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 और  नवयुवकों  की  भर्ती  नहीं  करते  जिसका पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  मेरा  कहना

 पह  है  कि  सारे  भेदभावों  को  समाप्त  कर  परिणाम  यह  होता  है  कि  नवयुवकों  को

 होती  है  ।  उनमें  और  इससे  बहुत दीजिये
 ।

 अन्य  व्यक्तियों  को  आप  जो  छूट

 देते  हैं वे  कृपया  उन्हें  भी  दीजिये  ।  सी  कठिन  समस्यायें  उत्पन्न  होती हे  ।  में  केवल

 यह  चाहता  हं  कि  सभा  इस  बात  का

 श्री  दातार
 :  उन्हें  ग  जाती  और  यहां  रखे  ।

 तक  कि  उन्हें  अधिक  छुट  दी  जाती  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब
 आप  प्रतिवर्ष

 श्री  गिडवानी  :  उनके  साथ  वरण  करि  हं

 का-सा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  है  |
 विभिन्न  ary  वाले  लोगों  को  भर्ती  करते  gb

 तो  पुराने  लोगों  के  निवत्तुप्रार्त  ot  के

 समय  ये  लीग  कार्य  पर  आते  हैं  और  फिर  कोई गृह-काय  तथा  राज्य-मंत्री

 काटजू  में  अपने  सहकारी  के  स्पष्ट  अधिक  अभाव  नहीं  रह  जाता
 |

 यदि

 कथन  के  अतिरिक्त  कोई  और  बात  कहना  आप  पुराने  गों  को  उस  समय  स्थायी

 नहीं  चाहता  |  में  इस  समस्या  के  केवल  एक  बनाते  &  जबकि  वे  अतिवयस्कता पर  निवासी

 भाग  की  जिसका  उल्लेख  नहीं  किया  प्राप्त  करने  को  हों  तो  आपको  तुरन्त  ही  ५०

 या  १००  लोगों  की  आवश्यकता होगी  और गया  सभा  का  ध्यान  आर्कषित  कर  के

 लिए  खड़ा  आ  ।  जो  लोग  पिछले  अनेक  नये  लोग  कार्य  सम्भाल  नहीं  सकेंगे  ।  में  चाहता

 हूं  कि  सभा  सबात  का ध्यान रखे वर्षों  से  अस्थायी  रुप  में  काम  कर  रहे  हे  उनसे

 हमें  हार्दिक  सहानुभूति  है  ।  उनके  उत्तरदायित्व

 हैं  ।  उनके  अपने  परिवार  हें  और  उन्हें  अपने
 सभापति

 :
 अब  में  प्रस्ताव  को

 मतदान के  लिए  प्रस्तुत  करूंगा ।
 बालकों  का  पोषण  करना  है  ।  जैसा  कि

 सरकारी  कह  चुके  सरकार  उन्हें  काम  का

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 उन्हें  वापस  ले संरक्षण  तथा  अवधि  देने  के  लिए  प्रत्येक

 a  दीजिये  । सम्भव  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  परन्तु  मूल

 बात  यह  है
 कि

 संसद्  तथा  जनता  यह  मांग

 करती  &  कि  प्रशासन  में  अत्यधिक  मितव्ययता  सभापति  महोदय
 :

 श्री  एच०

 होनी  चाहिए  ।  में  आपके  समक्ष  यह  बात  एन०  मूक  YF,  यहां  उपस्थित नहीं  हें  अतः  ई

 भी  व्यक्ति  इसे  वापस  नहीं  ले  सकता  ।  में
 प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं

 ।
 मान  लीजिये  कि

 सरकार  को  ५,०००  या  20,000  लोगों  की  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 आवश्यकता  तो  साधारणतया यदि  कोई
 अर  गयी  तथा  अर्द्ध-स्थायी  सरकारी

 अतिरिकत  कर्मचारी  न  होंगे  तो  नई  पीढी

 विद्यार्थी  जो  अपना  अध्ययन  समाप्त  करते
 सेवकों  को  स्थायी  बना  और  रेलवे  सेवा

 सुरक्षा  का  परोसा )  १९५४
 हे--  या  ५००  लोग  लिये  जायेंगे  ।

 मेंने

 अब  जो  परिणाम  देखा  है  वह  यह  हैं  कि  पुराने
 का  निरसन  करके  सरकारी  कर्मचारियों  को

 अस्थायी  कर्मचारियों  को  स्थायी  sata  के
 सेवा-संरक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 पति  महोदय  द्वारो  प्रस्तुत  किया  त
 कारण  कालिजों  से  आने  वाले  भ  लोगों  की

 भागे  कई  सालों  से  पूर्णतया  समाप्त  हो  गयी
 अस्वीकृत  हुआ  ।

 कि  हथ  हि ड
 है  ।  आप  पुराने  लोगों  को  स्थायी  बनाते  हे  ।



 ६९  १९  नवम्बर  १९५४  विधि  आयोग
 की  नियुक्ति के

 V0

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 wal  के  विनिर्णयों  की  विषमताओं  को
 विधि  आयोग  की  नियुक्ति

 के

 दूर  करन  के  लिए  एक  विधि

 सम्बन्ध  में  संकल्प
 नियुक्त  किया  जाय  44.0

 शी  तिम्मय्या  (  कोलार-रक्षित-अनुसूचित

 में  स्राव  करता
 कई  माननीय  सदस्य  ।  अगले  दिन

 ।

 जातियां  )

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  में

 यह  सभा  कल्प  करती  है  कि
 नीय  सदस्य  दस  में  समाप्त  नों

 न्याय  को  प्रभा
 कर  सकेंगे  ।

 और  पर्याप्त  बनाए  के  लिए  क्रिया

 या  अन्य  रूप  में  दण्ड  सम्बन्धी  व्यवहार  श्री  तिम्मय्या  :  जी  नहीं ।

 सम्बन्ध  झर  राजस्व  सम्बन्धी  विधियों

 सभापति
 तो

 में  समझता  हूं
 विशेषकर  व्यवहार  तथा  दण्ड  प्रोन्नति

 संहिताओं  और  भारतीय  दण्ड  संहिता
 उनका  ण  कल  पर  ही  रखा  जाय  ।  यह  भी

 है  कि  इस  समय  यहां  बहुत
 कम  सदस्य

 के
 और  आधुनिकीकरण  की

 सिफारिश  मुकदमे के  पूर्वे  निर्णयों  इसके  पश्चात्  लोक-सभा  सोमवार  २२.

 पर  आधारित  के  परिमाण  को  कम  १९५४  के  ग्यारह  बजे

 करने  और  कई  विषयों  पर  उच्च  पूर्व  तक
 के  लिये  स्थगित हुई  ।



 अनुक्रमणिका

 झ्  ait

 अध्यक्ष  जी
 ०

 वी०  औचित्य

 सभा  के  कार्य  केःसम्बन्ध  में  घोषणा  अन्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उदघोषणा

 1  सम्बन्धी  संकल्प  के  बारे में  Vo—L¥

 |
 क

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  को  सुरक्षित

 बनाने  के  बारे में  संकल्प  ३५  १-५३

 आन्ध्र  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उदघोषणा
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  पर

 ध्यान
 सम्बन्धी  संकल्प  २८

 २९३,  २३२९-२३

 बैंक  पंचाट  पर  श्रम  अपीलीय

 टीकरण  के  विनिश्चय  में  रूपभेद
 औचित्य

 करन  वाला  सरकारी  आदेश  Rvie—  area  बारे  में  राष्ट्रपति  की

 19%  उदघोषणा  सम्बन्धी संकल्प  के  बारे  में
 |

 २८०,  १८  3-8 ४
 अ

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  को  सुरक्षित

 हैन  बनाने  के  बारे  में  संकल्प  ३६७-६८
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